7 | het - | Oo) (>>) Rnd 
| 12 Uy १9): IAT U प Oi BRT) `. N Hay NN ०१५ ८2.५ 0) SN 
WO UN ON MOS 


5. 


IT 


Cg 
SOD, LIP 
//>. 
S 

= 

= 


203 


>> 
AN 


Sk FAN 


| 
V SN V 


= x / i ५८ + 
Fn >“ 


HF | हर 


. wQ | ९72 0000 00 < 
> i 1. 


क्क 


G न rz 
व्र > WN शि | (९ y) "= > 
TÈ wo 0 (९6 z 
YY A NN 


(> Ki i CANN १७१६ (07 YTA | 


AAA: AALAAAAAAASAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZAAAAAAAI AIS 


Fy, SNIPE --- "५ 5 27 NNSA लसन 2 x स्नु 


| 
| 

| 

| 


T 


[ET TE! 


I E 


4. 


MN H OH M 


kí 


MR 


r 
l 


| 


I 
L 


TEI 


॥ ॥ H NM H M H H H M MI 


Y 


= L 

y s £@ भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्णा 
: [| | प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को: 
| सामाजिक आर्थिक ओर राजनेतिक न्याय, 


विचार,अभिव्यक्ति,विइ्रास धर्म 
अर उपासना की स्वतंत्रता, 


प्रतिष्ठा और अबसर की समता 
प्राप्त कराने के लिये, 
तथा उन सब में 

ब्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 

एकला सुनिस्चित करने वाली बन्धुता 
बढ़ाने के लिये 
दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संबिधान सभा में 
आज तारीरव २६ नवम्बर १९४९ ई ( मिति मार्गशीर्ष 
झुकला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छठ विक्रमी) को. 


| एतद्ड्ारा इस संविधान को अडनेकृत अधि- 
नियमित और आत्मार्पित करते हैं । 


B æT 
नाम और 
राज्य- क्षेत्र . 


i राज्यों 
का प्रवेदा 
या स्थापना 


नये राज्यों 
का faror 
ओर बर्तमान 
राज्यों के 
क्षेओं,सीमा३गें 
ar नामो का 
बदरूना. 


संघ और उसका राज्य: क्षेत्र 


१ . (१) भारत, अर्थात इण्डिया , राज्यों का संघ होगा । 
(२) उसके राज्य और राज्य" क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क),(रघ) 
और (ग) में डाल्लिरिवत राज्य और उन के राज्यः क्षेत्र होंगे 
(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में -- 
(क्क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र में -- 
(रब) प्रथम अनुसूची के भाग (घ ) में उस्लिखित राउ्यः क्षेत्र; 
लथा 


(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो आर्जित किये जाये, समाविष्ट 
होगे । 


a. संसद , विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों ओर उार्तो के साथ जिन्हें बह 
उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेमी । 


३. संसद्‌ विधि द्वारा - 

(क?) किसी राज्य से उस का प्रदेडा अलग कर के अथवा दो 
या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर 
auar किसी अदेदा को किसी राज्य के भाग के साथ 
"मिला कर नया राज्य बना सकेगी ; 

(रब) किसी राज्य का क्षेत्र बदा सकेगी; 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी; 
(घय) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी; 
(डः) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी; 
RA इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिपारिठा 


बिना, तथा जहां बिधेयक में अन्सर्षिष्ठ प्रस्थापना का प्रभाव अथम अनुसूधि "|| 


| 


|= और चनुर्थ 
भनुसूचियों के 
संशोधन तथा 
अनुपूरक, प्रासंगिक 
आनुषंगिक 
विषयों के लिये 
अनुच्छेद २ और 
३ के अधीन 
निर्मित विधियां 


मारत का संविधान 


के भाग (क) या भाग (रव) में उस्लिखित राज्य राज्यों की सीमाओं 
पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो बहां 
जब तक कि बिधेयक की पुरः स्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उप- 
बन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध में यथास्थिति, राज्य के विधान- मंडळ अपथबा 
राज्यों में से प्रत्येक के विधान- मंडळ के विचार राष्ट्रपति ने निश्‍चित रूप 
से न आन लिये हो तब तक किसी सदन में पुरः स्थापित न किया आयेशा | 


४. (१) अनुच्छेद a या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम 
अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध अन्तर्विप्ट 
होंगे ओ उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये amami हो, 
तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध ( जिन के अन्तर्गत 
ऐसी बिधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद्‌ या विधान- मंडळ या 
विधान -मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हे ) भी हो राकेंगे 
जिन्हें संसद्‌ आवडयक समझे ! 

(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों 
| | लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


—— "FEV  tfÍ[OvVFc x V 


इस संविधान 
के 'प्रारभ्भ पर 
L 


| | से 
भारत को 
प्रब्रजन कर 
आये कुछ 
ब्यक्तियों के 
नागरिकता के 
अधिकार , 
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a 


नागरिकता 


५, इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत 
राज्य- क्षेत्र भें अधिवास है, तथा — 
(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा 
(रब) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; 
अथबा 
GT) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच बर्ष तक 
भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निबासी रहा है ; 
भारत का नागरिक होगा । 


६.अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई ब्याक्ति जो 
पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य- क्षेत्र से भारत राज्य क्षेत्र को 
-प्रब्रजन कर आया हे इस संबिधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक 
समझा जायेशा- 

(क) यदि बह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा उस के महा- 
जनकों में से कोई मारत- शासन- अधिनियम १९३५ (यथा 
मूलत: अधिनियमित › में परिभाषित भारत में जन्मा था; 

तथा 

(रब) (९) जब कि वह ब्यक्ति ऐसा है जो सन १९४८ को जुलाई को 

उन्नीसबे दिन से पूर्व प्रब्रजन कर आया हे तब यदि 
बह अपने प्रब्रजन की तारीरब से भारत राज्य- क्षेत्र 
में सामान्यतया निबासी रहा है; 

अथवा 


(२) जब कि बह ब्यक्ति ऐसा है जो सन १९४८ की 
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i- को 
प्रब्रजन 
करने बालों 


के नागरिकता 
के अधिकार, 


EE] बाहर 


रहने बाले आश्‍तीय उस न जनकों में ड कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारतः शासन- 
उद्भव के कुछ 
व्यक्तियों का नाग- 
रिकता के अधिकार, जन्मा था तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर 


Š `L 


भारत का संविधान 


जुलाई के उन्नीसवे दिन या i| के पद्चात्‌ 
इस प्रकार Yasr कर आया है तब यदि वह. 
भारत डोमीनीयन की सरकार द्वारा विहित 
प्रपत्र पर आर शैति से नाशरिकता प्राप्ति के 
आवेदन-पत्र के अपने ड्वारा इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिळे ऐसे पदाधिकारी को जिसे उस 
सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त 
किया हे, दिये जाने पर उस पनाधिकारी द्वारा 
भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया 
हेः 

परन्तु यदि कोई ब्यक्ति अपने आवेदन - 
पत्र की तारीरब से ठीक पहिले कम से कम 
T महीने भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न 
रहा हो तो बह इस प्रकार पंजीबच्छ नहीं 
-किया जायेगा । 


७. अनुच्छेद ५ अर ६ में किसी बात के होते हुए भी जो भ्याक्ति 
१९४७ के मार्च के पहिले दिन के पठ्चात्‌ भारत राज्यःक्षेत्र से पाकिस्तान 
के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रब्रजन कर गया हे,बह भारत का 
नागरिक नहीं समझा जायेगा : 
परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे ब्यक्ति पर लागू नहीं 
होगी ओ पाकिस्तान के इख समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रब्रजन के 
पञ्चात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लोट आया है जो 
पुनबीस के लिये या स्थायी रूप से लोटने के लिये किसी विधि के द्वारा 
र्‍या अधीन दी गई हे, तथा प्रत्येक ऐसा ब्यक्ति अनुच्छेद ६ के रबंड (रव ) 
के प्रयोजनों के लिये आरत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के ९९ बे 
पदिन के पञ्चात्‌ प्रब्रजन करने वाला समझा आयेगा । 


८. अनुच्छेद « में किसी बात के होते हुए भी कोई ब्याक्ति ओ या 


आधनियम ९९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित ) में परिभाषित भारत में 


= का संविधान 
किसी देठा में रहता है भारत का नागरिक समझा जायेगा यदि वह | 


डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा बिहित प्रपत्र पर उयोर रीति 
= नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देद्ा में, जहां बह 
= निवास कर रहा हे, भारत के राजनयिक या बाणिज्यक प्रतिनिधियों 
को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनयिक 
या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंज़ीबळ कर लिया गया 


हे । 


= राज्य ९. यदि किसी व्यक्ति न स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता 
जाणा अर्जित कर ली हे तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न 
अदित करणे होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक 


बाठे ब्यमति समझा जायेगा । 
P 


न होंगे. 

आ. तह, गी १०. प्रत्येक न्याकति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्यो में से किसी 

अधिकारों का के अधीन भारत का नागरिक हे या समझा जाता है, ऐसी विधि के उप- 

ण हण बच्चों के अचीन रहते हुए, जो संसद्‌ द्वारा निर्मित की जाय, भारत का 
बैसा नागरिक बना रहेगा । 


संसद्‌ विधि ९१. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता 
द्वारा नागरिकता क अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों 


के अधिकार > बारे में उपबन्ध बनाने की संसद की इाक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। 
का विनियमन b 


करेगी , 


= अधिकारों 
से असंगत 
अथवा उनका 
अल्पीकरण 
करनेवाली 
दिधियाँ. 


मूल अधिकार 
साधारण 
१२. घदि असंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग भें“ राज्य "के 
अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्‌, तथा राज्यों में से प्रत्येक की f 
और विधान-मंडल , तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के 
नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य आधिकारी भी हैं । 
१३(१)इस संबिधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में 
-सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक झून्प होंगी जिस तक कि वे इस भाग के 
उपबन्धों से असंगत हे | 
(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों 
की छीनती या न्यून करती हो इस रबंड के उल्लंघन में बने प्रत्येक बिधि 
उल्लंग्रन की मात्रा तक शून्य होगी । 
(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में - 
(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्याटेदा 
आदेडा , उपबिधि , नियम , विनियम, अधिसूचना, रूढि 
अथवा प्रथा “बिधि ” के अन्तर्गत होगी । 
(रब) भारत राज्य-क्षेञ्र में किसी विधान- मंडल या अन्य क्षमता- 
(च्य प्राधिकाशे द्वारा इस संबिधान के प्रारभ से पूर्व 
पारित अथबा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न 
हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि ur उस का कोई भाग 
उस समय यूणीतया या बिडोष क्षेत्रों मे प्रबलेन में = 
भी हो, “प्रदत्त विधियों ”' के अन्तरत होगी । 


=. 


१४. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को बिधि के समक्ष समता 


की 
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z मूलबंडा, 
जाति, लिंग 
या ज़न्मस्थान 
के आधार पर 
विभेर का 
प्रतिषेध, 


शज्याधीन 
नोकरी के 
विषय मे 


अबसर- समता. 


भारत फा संविधान 


से अथवा विधियों के सयान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया 
जायेगा í 


९५. (९) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंदा, 
जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इन में से किसी के आधार पर कोडे 
विभेद नहीं करेगा । | 

(२) केवल धमी, पूलवंडा,जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इन में 
से किसी के आधार पर कोई नागरिक — 

(क) बुकानों, सावजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक 
मनोरंजन के स्थानों: में प्रवेश के ; अथवा 
(रब) घूण या अशशिक रूप में राज्य निधि से पोषित अथवा 
साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, 
तलाबों, स्नानछाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम 
स्थानो के उपयोग के 
बारे में किरी भी निर्येज्यिता, दायित्व, निर्वन्ध अथवा उार्त के अधीन 
= होगा । 

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों ओर बालकों 

के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा ना होगी । 


(९६). (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध 
में सब नागरिको के लिये उरबसर की समता होगी । 

८२) केवल धर्म, मूलबंडा+जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निबास 
E- इन में से किसी फे उधार पर किसी नागरिक के लिये राज़्या- 
छीन किसी नोकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न 
विभेट किया जायगा | 

(३) इस उननुच्छेद की किसी बात से = 
नें बाधा भा होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिरवित किसी राज्य के अथवाउस 
के राज्य- क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार 
की नोकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नोकरी या नियुक्ति के 
चूबीउस राज्य के अन्दर निवास बिषयक कोई उगपेक्षा बिहित करती हो | 

८४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए = । नागरिक 
वर्म के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन 


[ई] 


कुछ आप्रिकारों 


asr संरक्षण. 


= का संविधान 


सेबाओीं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों : पर्दो के š: के लिये उप- 
बन्ध करने में कोई बाचा ना होगी । 

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी बिधि के प्रबर्तन 
पर कोड प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करता हा कि "किसी धार्मिक या 
साम्प्रदायिक संस्था के कार्य के सम्बद्ध कोई पदधारी अथबा उसके शासी 
निकाय का कोई सदरय किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी 
विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो! 


१७ “अपसस्पृश्यता” का अन्त किया जाता है और उसका किसी 
भी रूप में आचरण "निषिद्ध किया जाता है। “उपस्पृदयता” से उपजी 
किसी निर्येज्यिता को लागू करना अपराध होगा जो बिचि के अनुर 
सार दंडनीय होगा | 


९८ (९) सेना या चिद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई 
Rara राज्य प्रदान नहीं करेगा | 

(२) भारत का कोई नागरिक किसी बिदेशी राज्य से कोई Raar 
स्वीकार नहीं करेगा । 

(३) कोई व्याक्लि जो भारत का नागरिक नहीं हे, राज्य के अधीन 
लाभ या बिझ्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी बिदेशी 
राज्य से कोई 'र्बिलाब राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकारा न 
करेगा | 

(४) राज्य के अधीन राभ-पद या बिश्वास-पद पर आसीन' कोई 
व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट; उप- 
fs या पद्‌ राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा । 


स्वासन्ञ्य- अधिकार 
बाळू-स्वातन्य ९९ (१) सब नागारिकों को-- 


(क) बाक - स्वातञ््य जर आभिन्यक्ति-स्वालन्ध्य का; 

(qa) झान्ति पूर्वक ओर निरायुध सम्मेलन का; 

(ग) सन्था या संचय बनाने का; 

(च) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का; 
है... esmenviondortniesased भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और 


£ का संविधान 


बस जाने का; 
(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण > व्ययन का; के 


C3) कोई वृत्ति, उपजाविका, व्यापार या कारबार करने का, 
अधिकार होगा । 


ca) खंड (९) के उपरवेड (क? की कोई बात 3उपपानरलेरव अपः 
मान- वचन, मानहानि, न्यायाळय-3ग्वभान से आथवा शिष्टाचार था == 
चार पर आघात करने बाळे, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुखत करनेअथवा 
राज्य को उलटने की प्रत्रत्ति बाले किसी विषय से, जहो सक कोई 
वर्तमान विधि सम्बन्ध ररवसी हो वहाँ तक उस के प्रबलेन पर प्रभाष, 
अथवा वेसे सम्बन्ध रखने बाळी किसो विवि को बनाने में राज्य के लिये 
रूकावट, ना डालेगी । 

(३) उक्त रवंड के उपरबंड (रब) की कोई बात उक्त उपरवंड द्वारा 
दिये गये अधिकार के प्रयोज पर सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तिः 
युक्त निर्वधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो यहा तक उस 
के प्रवर्सन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्षन्यन लगाने बाळी कोई बिधि बनाने में 
राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी । 

(४) उक्त खंड के उपरबंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये 
गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में 
सुक्लिजुक्स निर्बन्धन जहा तक कोई बर्तमान विधि लगाती हो अहाँ तक 
उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा बेसे निर्वस्यन लगाने बाळी कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेजी । 

(५) उक्त रवैड के उपरबंड (घ) , डः) और (च) की कोर्ड बात उचत 
उपरवंडों ड्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों 
के आथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों के संरक्षण के लिये 
युक्तियुक्त निर्वन्धन जहां तक कोई वर्तमान == लगाती हो बहां तक 
उस के ग्वर्तन पर प्रभाव, अथवा वेसे निर्वन्धन लगाने वाळी कोई विचि 
बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेशी। 

LE उक्त रवंड के उपरबैड (छ) का कोडे बात उक्त खंड द्वारा दिये 
K RS अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में सुस्तियुक्‍त 
निर्वन्धन जहा तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहाँ तक उस के 
अवर्तन पर प्रभाव, अथवा बैसे निर्बेन्धन लगाने बाली कोडे बिचि बनाने 
में राज्य के जयि रुकावट न डालेगी; — विशेषतः उक्त उपरवंड की 
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अपराधों के 
लिये दोष - 
सिद्धि के 
L में 
संरस्षण, 


"प्राण ओर 
Mes स्वा- 
थीनता r 
संरक्षणा. 


कुर अबस्थाओं 
में बन्दीकरण 
और निरोध 
i संरक्षण, 


AF बात, कोर्ड वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार ] 
ज्ज्यक वृत्तिक ar डिल्पिक अहेताओ को जहाँ तक कोई बर्समान विधि 
बिहित करती है अथवा किसो प्राधिकारी को विहित करने की झाक्लि 
देसी हे बहा तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा बिहित करने, या 
निहित करने की दाफ्ति किसी प्राधिकारी को देने, बाली कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रुकाबट, न डालेगी | 
२०. (९) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ठ- दोष नहीं 

ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराथारोपित क्रिया करने के 
समय किसी प्रबुत्त विधि का अतिऋमण न किया हो, ओर न बह 
उस से अबिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने समय 
wg विधि के अधीन दिया जा सकला था। 

८२) कोई ब्याक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक 
अभियोजिल और दंडिल न किया जायेगा 1 

८३) किसी अपराध में अभियुकल कोई ब्याक्ति स्वयं अपने 
विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा | 


2९. किसी ब्याक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से à 
-विचि द्वारा स्थापित प्राक्रिया छोड़ कर अन्य प्रकार बंचित ना किया 2 
ज्ञायेणा । 5 

aa ९९) d न्पक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के ह 
कारणों से यथादाबय शीष अवगत कराये गये विना हबालाल में निरुद्ध k 
नहीं किया जायेगा और ना अपनी रूचि के विधिव्यवसायी से परामडी ; 
करने सथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से बंचित ररबा जायेगा । s 

(2) प्रत्येक ब्याक्ति जो बन्दी क्रिया जया हे और हवालात में निरुद्ध ; 
किया गया È, बन्दीकरण के स्थान से डंडाचिकारी के न्यायालय तक š: 
यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे । न 
कालाबयि' में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष ===. किया जायेगा, तथा प 
रेसी कोई ब्याक्ति उक्त कालावधि से आजे दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना 
हवालात में निरुद्ध नहों ररबा जायेशा । 

ca) रबेड (९) और ९०) मे की कोडे बात -- 


(क) जो ब्याक्ति सत्समय दात्रु अन्यदेशीय हे उसको, अथवा 
(रब) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबस्थित करने बाळी किसी 
विधि के अथीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको, 


Ei! का संविधान 


लागू न होगी। 


९४) निवारक निरोध उपबस्थिल करने वाळी कोई | किसी 


व्याक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया 
जाना प्राचिकृत तब तक न करेगी जब' तक कि — 

(क) ऐसे ब्याक्तियों से; जे उच्चन्यायालय के न्यायाचोडा हैं रू 
चुके हैं अथबा नियुक्‍त होने की arsar रखते हैं, मिल 
कर बनी संत्रणा-मंडळी ने तीन महीने की उक्त काला 
aR की समाप्ति के पूर्व प्रलिबेदिल नहीं किया है कि 
ऐसे निरोच के लिये उस की राय में पर्यास कारण हैं: 

RI डस उपरबेड की कोई बात किसी न्याक्ति के, 
उस अधिकतम कालावचि से आजे निरोध को प्राचिकृत 
न करेगी जो रेड (७) के उपरेड (रब) के on 
संसद्‌-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हे; 
अथवा 

(रब) ऐसा व्याक्ति खंड co के उपरबंड (क) अर (ख) के 

अधीन संसद- निर्मित किसी विधि के उपबच्धों 
के अनुसार निरुद्ध नहीं है। 

ce) निवारक निरोध d करने बाळी किसी विथि के 
आधीन दिये जये आदेड के अनुसरण में जब कोई व्याक्ति निरुद्ध किया 
जाता है लब आदेडा देने बाला प्राधिकारी यथाडाक्य झीप्र उस व्यक्ति 
को जिन आधारों पर वह उग़देडा दिया जया है उन को बतायेशा तथा 
उस आदेझ के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे झीप्रातिकीच्य्र 
अवसर देगा। 

k ) रबंड (५) की किसी बात से आदेडा देने नाले प्राधिकारी 
के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवद्यक नहीं होगा जिन का कि 
प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है । 

.. | संसद्‌ विधि द्वारा 'बिहित कर सकेजा 'कि -- 

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या 
प्रकारों के मामलों में किसी व्याक्ति को निवारक 
निरोध को उपबन्धित करने बाळी किसी विधि के 
आधीन तीन महीने ख्रे अधिक कालाववि के लिये 


कराया अ S r मला (४० के उपरवंड (क) के उपबन्थो के अरनुसार 
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E का संबिधान 


मंत्रणा- मंडळी की का _ l 
सकेगा; 

(रब) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम 
कालावधि के लिये कोर्ड ब्याक्ति निवारक निरो उप- 
बस्धिल करने बाळी किसी विधि के अधीन निरुद्ध 
किया जा सकेगा; तथा 

(ग) रवंड (४2 के उपरबंड (क) के अधीन की जाने बाळी 

जोच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया 
कमा होगी । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


२३. ९१) मानब का पण्य ओर बेट बेगार सथा इसी प्रकार का अन्य 
जबरदस्ती लिया ws श्रम प्रतिषि्ट किया आता है ओर इस उपबन्ध का 
कोई भी उल्लंघन अपराच होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय ' 

(२) डस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक प्रयो- 
जन के लिये बाध्य सेवा छाजू करने में रूकाबट न होगी । ऐसी सेवा 
लागू करने में केबल धर्म, मूलबंदा, जाति या वर्ग या डन में से किसी 
के आधार पर =| कोई विभेद नहीं करेगा । 

२४. चीदह बर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारस्वाने 
अथवा रवान में नोकर न ररवा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय 
नौकरी में लगाया जायेगा। 


धर्म-स्वातल्य का अधिकार 


2५. (९) सार्बजनिक व्यवस्था; सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग 
के दूसरे उपबन्थो के अधीन रहते हुए, सब न्याक्तिया का, अन्सःकरण 
की स्वतंत्रता"का तथा चर्म के अबाच रूप से मानने, आचरण करने और 


अचार करने का समान हक्क होगा। 
| | इस अनुच्छेद का कोई बात किसी ऐसी बर्तमान विधि के 
प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के 'रिये किसी ऐसी विधि के बनाने में 
रुकावट, न डालेगी जो — 
(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्द किसी आर्थिक, वित्तीय, राजः 
नेतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ळोकिक क्रियाओं 


= का संविधान 


का बिनियमन === i 2 हो; 
E सामाजिक कल्याण और सुधार ऊपबन्धित करती हो, 
आथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म- 
संस्थाओं को (हिन्दुओं के सब वर्गो और विभागों 
के लिये रबोलली हो । 
व्याख्या १.-- कृपाण चारण करना तथा लेकर चलना सिक्स 
धर्म के मानने का अंग समझा जायेशा । 
ब्याख्या 2.— रेड (२) के उपरवंड (स्व) में हिन्दुओं के प्रति 
= में सिकरब, अन या बोळ धर्म के मानने आले न्याक्तिओं का भी 
निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू चर्मसंस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी 
सदजुकूछ ही किया जायेगा । 
२६. सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अचीन रहते 
हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उस के किसी विभाग को — 
(> धार्मिक और पूर्त-प्रयोजनों के 'लिये संस्थाओं की स्थापना 
और पोषण का; 
(रव) अपने धार्मिक कायी सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का; 
(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; 
Š 
(य) ऐसी सम्पात्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का 
अधिकार होगा। 


किसी विशेष थय .., क्रोई भी म्यति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया 
|: 


करो के देने के 
बारे में 
स्वतंश्रता- 
कुछ Rar- 
संस्था$रे में 
धार्मिक शिक्षा 
iqar धार्मिक 


जायेगा जिन के अगम किसी बिदोष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की 
उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर 
दिये आथे हों । 

2८. (१) राज्य-निथि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा- संस्था में 
कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी । 

(=) खंड (१) की कोड नात ऐसी श्िक्षा-संस्था पर लागू ना होगी 
जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्जु जो किसी ऐसे धर्मस्ब सा 
न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिस के अनुसार उस संस्था में 
थार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हे । 

(3) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निथि से सहायता पाने 
बाळी, श्ञिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी 


3 F š =] 3 अर्जन ||| | की 
कम <. a करने का प्राधिकार देती हे, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्जाकृल दि 
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संस्था में दी जाने बाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी 
संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की जाने बाली धार्मिक उपासना 
में उपास्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस 
ç ब्याक्ति ने, या यदि बह अवयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, चत के 
१1: a लिये अपनी सम्मति न दे दी हो । 


संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


1 २९. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी 
ah | नागरिकों के किरी विभागा को, जिस की अपनी बिदोष भाषा; लिपि या 
EER | संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा । 

यध Bi ; (२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने 
न्द s. “|| i बाळी किसी बिक्षा- संस्था में प्रवेहा से किसी भी नागरिक को केवल अं 
Phi चर्म, मूलबंदा, जाति, भाषा अथवा डन में से किसी के आधार पर बंचित न 141 00५ शू 

ररा जायेगा । 
जिक्षा संस्थाओं 3०. ९१) चर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पर्सर्यक-बर्जी को 


हर की स्थापना पनी रूचि की शिक्षा- संस्थां की स्थापना और प्रशासन का अधि- ' 
oN और प्रशासन 
HN कार होणा । 
° Fe करने का अल्प- Seni x 
ग ' सेवी की ९२) शिक्षा- संस्थाओं को सहायला देने में राज्य किसी विद्या 
. `x ë 


पर आधारित किसी अल्पसंरव्यक्त-बर्म के प्रबन्ध में है । | |! 


सम्पत्ति का अधिकार 


अनो १. : ३१. (१) कोई व्याक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी सम्पत्ति । 11, धि 
eg से वंचित नहीं किया जायेगा । I URE 
CO | दन; ८२) कोई स्थाबर और जंगम सम्पत्ति; जिस के अन्तर्गत किसी |||| |!|. ' 
: "H वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी कम्पनी ne 


a | या अजिल तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि बह विधि कन्जाकृत 
ह|... या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो ओर या ||| |. 
सो प्रतिकर A राशि को नियत न कर दे या उन 'सिद्धातों और रीति का Je 
उल्लेरव न कर दे जिन से प्रतिकर निधीरित होना हे ओर दिया जाना हे । i 
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अधिकार. _ -रूय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद्‌ न करेगा कि अह धर्म या भाषा Is T `` ७, 


E का संविधान 


८३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा ang गई कोई ऐसी | 
जेसी कि खंड (2) में निर्दिष्ट हे, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि 
ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्‍चात 
उस का अनुमति न मिल गर्ड हो । 

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सामने किसी लम्बित विधेयक को, ऐसे विधान-मंडरू द्वारा पार 
-किये जाने के पडचात राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाता हे 
तथा उस की अनुमति मिल जाती है तो इस संविधान में किसी बात के 
होते हुए भी डस प्रकार अनुमत बिधि पर किसी न्यायालय में इस आधार 
पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि बह रवेड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन 
करती Š! 

(०) रवेड (०) की किसी बात से — 

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि रबेड (६) 
के उपबन्ध लागू होते Š किसी अन्य बर्तमान विधि 
के उपबन्धों पर, अथवा 

(रब) एतस्पङ्चात्‌ राज्य जो कोर्ड विधि-- 

(९) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या उद्ग्ररण 
के प्रयोजन के लिये बनाये उस के उपबन्थों 
-पर अथवा 
(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या 
=| के संकट-निवारण के लिये बनाये 
उस के उपबन्धों पर,अथवा 
== भारत डोमीनियन की अथवा भारत की सरकार 
और अन्य देदा की सरकार के बीच किये 
जथे करार के अनुसरण भें;अथवा अन्यथा; 
जो सम्पत्ति विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति 
घोषित की आई है उस सम्पत्ति के लिये बनाये 
—— के उपबन्धों पर, 
| = नहीं होगा । 
(६० राज्य की कोई बिघि,जा इस संविधान के प्रारम्भ से अठारह 
O 5S — पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने 
के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी; 


= का =] i 
É ऐसा होने पर यदि ल्‍ोक-अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा | 
देता हे लो किसी न्यायालय में उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की 
जायेगी कि बह रबंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा 
भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा 2९९ की उपधारा (२) के उप- 
बन्धों का उल्लंघन कर चुकी है । 


संविधानिक उपचारों के अधिकार 


3२. (१) डस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के 
लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने 
का अधिकार प्रत्यांभूल किया जाता है। 

(२) डस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित 
कराने के लिये उच्चलमन्यायारूय को ऐसे निदेदा खा आदेश या ss 
जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेवा, प्रतिषेध,अधिकार-प्रच्छा 
और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं,जो भी समुचित हो, निकालने की 
शावित्ते होशी । 

(३) उच्चलभन्यायालय को रबेड (९)ओर (२० द्वारा दी गया 
ठाक्‍तियो पर विना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद्‌ विधि द्वारा किसी दूसरे 
न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चः 
| द्वारा रबेड (२) के अधीन प्रथाश की जाने बाली सब अथवा 
किसी वाक्ति का प्रयोग करने की शाक्ति दे सकेगी । 

(४) डस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्थित अबस्था को छोड़ 
कर इस अनुच्छेद ज्ञारा प्रत्याभूत z| निलम्बित न किया जायेगा । 

इस भाश झारा ३३. संसद्‌ बिचि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा 
pg दिये गये अधिकारों में से किसी को सदास्त्र बलों अथवा सार्वजनिक ars 
रुबल की अवस्को मार वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा 
भे,स्पभेद करने सक निर्बश्चिक या निराकृत किया आये ताकि उन के कर्तव्यों को उचित पालन 
चय संसद्‌ Ër लथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे । 

| ३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्थों में किसी बात के होते हुए भी 
प्रदत्त हे सब इस सेसद्‌ विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में के किसी ब्यक्ति को,अथवा किसी 
भाग द्वारा दिये अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ने 
जये अधिकारों भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में,जहो सेना-घिधि naa थी, 
फर निबन्धनः — amr के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा 
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ग्या का संविधान 


ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी दिये गये दंडादेडा, किये जये | 
ana की हुई अन्ती, 31थवा किये गये अनन्य कार्य को मान्य कर सकेगी । 
इस थाम के ३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी - 
न अल (क) संसद्‌ को झक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधान-मंडळ 
क्क को दाक्ति न होगी कि ag- 
बिधान. (९) जिन विषयों के "लिये अनुच्छेद १६ के ररबड(३१,अनुः 
<= ३२ के रेड (३), अनुच्छेद ३३ अर अनुच्छेद 
३४ के अधीन संसद्‌ बिधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी 
उन में से किसी के लिये, तथा 
(२) डस भाग में अपराध घोषित कार्यो के दंड विहित करने 
के लिये, 
विधि बनाये तथा संसद इस संबिधान के प्रारम्भ के 
'पडचात यथाङीष ऐसे कार्यो के लिये जो उपरवंड (2) 
में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिये विधि खना- 
येशी । 
(रब) रवंड (क) के उपरबंड (९) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से 
सम्बन्ध ररबने बाली, अथवा उस रवंड के उपरबंड (२) 
में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दंड का उपबन्ध करने 
वाळी, कोई प्रश्नत्त afer, ar भारत राज्य-क्षेत्र में इस 
संबिधान के आरम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी, उस 
में दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन 
उस में किये गये किन्ही अनुकूळनों ओर रूपभेदो के 
आधीन रह कर ही तब तक प्रदत्त रहेगी जब तक कि 
बह संसद्‌ द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित 
न की जाये । 
व्याख्या. - “प्रवर विधि पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के अनुः 
च्छेद ३७३ में हे बही इस अनुच्छेद में भी होगा । 
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इस भाग में 
वर्णित तत्वों की 
प्रयुक्ति, 


लोक - कल्याण के 
उन्नति के हेतु 
राज्य सामाजिक 
न्यवस्था बनायेगा. 


रान्य द्वारा 
अनुसरणीय 
कुछ नीतितत्व , 


राज्य की नीति के निदेशक तत्व 
३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” 
का बही अर्थे हे जो इस संबिधान के भाग 3 में है । 
३७. इस भाग में दिये गये उपनन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता 
न दी आ सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्व देडा के डासन में 
मूलभूत हे ओर विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का 


कर्तव्य होगा | 


३८. राज्य ऐसी सामाजिक ब्यबस्था की , जिस में सामाजिक ,आर्थिक और 
राजनैतिक न्याव , राष्ट्रीय जीबन की सभी संस्थाओं का अनुप्राणित करे , 
भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक - कल्याण 
की उन्नति का प्रयास करेगा । 

३९. राज्य अपनी नीति का निडोषतया ऐसा संचालन करेगा कि g- 
निश्‍चित रूप से - 

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीबिका के 
पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ; 

(रब) समुदाय का भोतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस 
प्रकार बेटा हो कि जिस से सामुहिक हित का सबी- 
त्तम रूप से साधन हो; 

(ग) आर्थिक ब्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन ओर उत्पादन 
साधनों का सर्व साधारण के लिये अहितकारी केन्ट्रण न हो ; 

(घ) पुरुषों ओर स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान 

बेलन हो ; 
(ङः) अमिक पुरुषों ओर स्रियो का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार अबस्था का दुरूपयोग न हो तथा 


Ë 
क्का संखटन. 


कुछ saans 
में काम, बिक्षा 


ओर छक - 
सहायता पाने 
का अधिकार. 


काम की न्याय्य 


तथा मानबेचित [निचित करने के लिये तथा प्रसूति- सहायता के लिये उपबन्ध करेगा । 


दशाओं का तथा 
प्रसूति-सहायता 


का उपबन्ध. 


श्रमिळों के 
लिये निबीट - 
'पजूरी उगदि 


नागरिकों के 
लिये एक 
समान ब्यब- 
-हार- संहिता. 
बालकों के far 
निझुल्क ओर 
अनिबार्य शिक्षा 
का उपबन्ध - 


अनुसूचित जातिकेःजातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के दिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धो हितों 
आदिश्जातियों की विदोध सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब 


भारत =| संविधान 


न हो तथा उगार्थिक आवश्यकता से विवश होकर 
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पडे जो 
उन की आसु या MN के अनुकूल न हों ; 

(च) राब और किशोर अबस्था का शोषण से तथा नेतिक 
और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो । 

४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर होगा , 
सथा उन को ऐसी आाक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त | | 
जासन का इकाइयों के रूप में कार्य करने योज्य बनाने के सिये आबः- | 
डयक हों । 

४१. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के 
भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुड़ापा, बीमारी और अंगः 
हानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने 
के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाचक उपबन्ध करेगा । 

४२. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित sms को सुर 


४३, उपयुक्स विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथबा आर किसी दूसरे 
प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम; 
निबीह-मजूरी, शिष्ट-जीबन-स्तर, तथा अवकाडा का सम्पूर्ण उपभोग सु- 
निश्चित करने बाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सास्कृतिक 
अवसर प्रास कराने का प्रयास करेगा सथा निडोष रूप से ग्रामों में कुटीरः 
उद्योगों को बैयाक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 

४४. भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक 
समान व्यवहार-संहिता प्राप कराने का प्रयास करेगा । 

४५. राज्य, इस संबिधान के प्रारम्भ से दस बर्ष की कालाबधि के 
भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अबस्था-समाप्ति लक निशुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा । 

४६. राज्य जनता के डुर्बलतर विभागों के ,बिडोषतया अनुसूचित 


| i Š 


Er 


Ë का संविधान 


sur ata दुर्बल अकारों š 
I w शोषण सरक्षण करेशा 
अता क के शोषण से उन का संरक्षण करेगा । 


और अर्थ सम्बन्धो 

हिलों की उन्नति. ४७. राज्य अपने लोजों के आहारपुष्टि-तळ और जीवन- स्तर को 

आहारपुष्िलल घा करने तथा ठोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्सन्यों में 

"e से मानेगा तथा 'बिडोषतया, स्वास्थ्य के लिये रानिकर मादक पेयों ओर 
अषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने 


सार्वजनिक का प्रयास करेगा । 
स्वास्थ्य के सुधार 

करने का राज्य 
का ws 
कृषि ओर 


पञयुपाळून का 


४८. राज्य कृषि और पझुपालन को आधुनिक आर बेज्ञानिक प्रणाः 
-रियों से संयटित करने का प्रयास करेगा तथा विदेषतः गायों ओर 


-संघटन. बछड़ों तथा अन्य दुधारू ओर बाहक डोरों की नस्ल के परिरक्षण और 
सुधारने के लिये तथा उन के बध का प्रतिषेध करने के लिये असर होणा। 


राष्ट्रीय भरत्व के ४९. संसद्‌ से, बिधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या 
जन्य ऐतिहासिक अभिरुचि बाळे प्रत्येक स्मारक ,या स्थान या चीज का यथार 
स्थिति लुंठन, बिरूपन, विनाझा, अपनयन ब्ययन अथवा नियीत से रक्षा 

करना राज्य का आभार होगा 1 
५०. राज्य की लोक -सेबाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से 


प्रथक करने के लिये राज्य अग्रसर होगा । 


'शथककरण- 


हमान ५१. राज्य- 
अन्तराष्ट्रीय 
शाक हर (क) अन्तरीष्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति का; 


सुरक्षा की (रब) राष्ट्रों के बीच -याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये 
उन्नति, ररवने का; 
छा) संद्यटित लोगों के, एक दूसरे से न्यबहारों में अन्तरीष्टीय 
“विधि और संचि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; 
POII wl 
(घ) अनन्‍्तरीष्ठीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये 
प्रोत्साहन देने का, 
प्रयास करेगा । 
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सद्य 
ध्याय १ कार्यपालिका 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
भारत का राष्ट्रपति: ua. भारत का एक राष्ट्रपति होगा । 


संघ का कार्येणालिका ५३.९९) संद्र की कार्यपालिका उाक्ति राष्ट्रपति भें निहित होगी तथा वह 
WEN: इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ 
पदाधिकारियों के द्वारा करेगा | 
(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले 
संघ के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेझा राष्ट्रपति भें निहित होगी और उस 
का प्रयोग बिधि से विनियमित होगा । 
(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से 
(क) जो कृत्य किसी बर्तमान विधि न किसी राज्य की सरकार 
अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये है बे कृत्य राष्ट्रपति 
को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे ; 
अथवा 
(रब) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को बिधि 
द्वारा कृत्य देने में संसद को बाधा न होगी । 


५४. राष्ट्रपति का निबीचन एक ऐसे = के सदस्य करेंगे 
जिस में 
(क) संसद्‌ के दोनों सदनों के निवीचित सदस्य; तथा 
(रब) राज्यों की विधान- सभाओं के Taqa सदस्य 
होंगे । 


५० .(१) जहां तक व्यबहार्य हो, राष्ट्रपति के निबीचन में भिन्न भिन्न 
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राष्ट्रपलि की 
s 


हि का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होणा । 


भारत का संविधान 


(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों ओर 


संध में सपतुत्यता प्रास कराने के लिये संसद्‌ तथा प्रत्येक राज्य की 
'विधान-सभा का प्रत्येक निवाचित सदस्य डस निवीचन में जितने मत देने 
का हक्कदार हे उन का संख्या नीचे लिखे प्रकार ऐसे निधीरित की जायेगी- 


(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 
के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस 
भाग फळ में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा 
के -निवीचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने 
से आये; 

(स्थ) एक हजार के उक्त ऊुणितो को लेने के बाद यदि शेष 
पाच सो से कम न हो तो उपरबंड (क) में उर्लिरिवित 
प्रत्येक सदस्य के मतों की संरूया में एक अर जोड़ 
दिया जायेगा ; 

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के 
मतों की संख्या बरी होगी जो उपरनेड (क) तथा(रव) 

के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के 
"लिये नियत सम्पूर्ण मत- संख्या को, संसद्‌ के दोनों 
सदनों के निर्बीचित सदस्यों की सप्यूण संख्या से 
भाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को 
एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की 
जायेगी । 
(३) राष्ट्रपति का निर्वीचन, अनुपाती प्रतिनिधिल्व-पछ्दलि के अनुः 


सार एकल संऋमणीय मत द्वारा होगा सथा ऐसे नि्वीचन में मतदान 


जूट दालाका द्वारा होगा । 

न्यारन्या इस आनुच्छेद में “ जनसंरन्या ” से, ऐसी अन्तिम पूर्व- 
गत जनगणना में निश्चित की गई जनसंरनया अभिप्रेत है, जिस के 
तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं । 


०५६. (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीरव से पांच अर्ष 


की अबाथि तक पद धारण करेगा: 


[=] का खा 


परन्तु ---- 

(क राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सप्बोध्ति = रस्ताक्षर 
सहित Ə<= द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 

(रब) संविधान का अतिकमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 
६१ में उपनान्थित रीति से किये गये महाभियोग द्वारा 
"पद से हटाया जा सकेगा; 

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समसि होजाने पर भी 
अपने उत्तराधिकारी के पद-शहण तक पद चारण 
किये रहेगा । 

Ë रवंड (१) के परन्तुक के रवंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति 
को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा लोकसभा के 
अध्यक्ष को अबिळम्ब दी जायेगी । 


७५७. कोई व्याब्तिजो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा हे 
अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, उस पद के लिये घुनर्निवीच्चन का पात्र होगा । 


5] न्यक्लि राष्ट्रपति निवीचित होने का पात्र न होगाजब 

लक कि बह — 

(क) भारत का नागरिक न हो, 

(रब) पेंतीस बर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा 

Ë ` लोक-सभा 3 लिये सदस्य निर्वाचित होने की अहता 
न ररबता हो । 

८२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 
की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों मेसेकिसी से नियंत्रित किसी 
स्थानीय या आन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाम का पद धारण किये 
हुए हे, राष्ट्रपति निर्बीचित होने का पात्र न होगा । 

ज्याख्या.- इस रवंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ 
का पद धारण किये हुए केवल डसी लिये नहीं समझा जायेगा कि बह 
संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या 
राजप्रमुरव या उपराजप्रसुरब है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य 


का मंत्री हे । 


[=l 
= डापध 
m अविज्ञान. 


s उ क्का = 


५९.९९) राष्ट्रपति न तो संसद्‌ के | j न किसी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद 
के किसी सदन का, अथबा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का; 
सदस्य राष्ट्रपति निवीचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने 
उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की 
लारीरब से रिक्त कर दिया है। 

(२० राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा । 

(३) राष्ट्रपति को, विना किराया दिये, अपने पराबासो के उपयोग 
का हकक होगा सथा उस को उन उपळन्धियों, असो और विठोषाधिकारों 
का भी, जो सेसद-निर्मित विधि द्वारा निधीरित किये जायें तथा जब तक 
उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपः 
लब्धियो, भत्तों ओर विडोषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची मिं 
उल्लिखित हें, हक्क होणा । 

(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भसे उस के पद की अवधि 
में घटाये नहीं जायेंगे । 

६०. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक ब्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में 
कार्य कर रहा है अथवा उस के कृत्या का निर्वहन करता हे अपने 
'पद-ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति आथवा उस 
की = में उच्चलमन्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाचीदा 
के समक्ष निम्न रूप में आपथ या प्रतिज्ञान करेगा अपोर उस पर अपने 
हस्ताक्षर करेशा, अर्थात — 


= की डापथ लेता हूं 
` सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य 
"पाऊन (आथवा राष्ट्रपति के कृत्यो का निर्वहन? करूंगा 
E sms पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि का 
परिरक्षण; संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भें 
| की जनता की सेवा और कल्याण में निरत 


“R, -- अमुक, 


रहूंगा । 


EE ८१) संविधान के अतिक्रमण के लिये,जब राष्ट्रपलि पर महा- 
-भियोग चलाना हो, तब संसद्‌ का कोई सदन दोषारोप करेगा । 
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भारत का संविधान 


| ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया j जब तक 
कि — 
(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना, किसो संकल्प में 
न हो,जो कम से कम चोदह दिन की ऐसी लिस्थित 
सूचना के दिये जाने के पञ्चाल प्रस्कुत किया गया 
हे, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई 
सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प क्के प्रस्ता 
विस करने का बिचार प्रगट किया है, तथा 
(रव) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 
बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया जया हो । 
(3) जब दोषारोप संसद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया 
जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अअन्नुसंधान करेणा र्‍या करायेगा 
सथा इस अनुसंधान में उपास्थिस होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने 
का राष्ट्रपति को अधिकार होगा । 

(४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये 
दोषारोप की सिद्धि को चोषित करने बाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान 
करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो 
तिहाई बहुमत से पारित हो जाता हे तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उस की 
पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा । 


६२. ११) राष्ट्रपति की पदानधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की 
पूर्ति के लिये निर्कीचन अवधि-समात्ति | ही पूणी कर लिया 
जायेजा । 

१2) राष्ट्रपति s सुस्यु, पदत्याग या यच से हूटाथे जाने अथवा 
अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन; 
रिक्तता होने की तारीरब के पउचात यथासम्भव झीख़ और हूर 
अवस्था में छ मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा रिक्तता - 
पूर्ति के लिये निर्वीचित व्यक्ति अनुच्छेद <६ के उपबन्धो के अधीन 
रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीरब से पांच बर्ष की पूरी अवधि के 
लिये पद धारण करने का हबकवार होगा । 


[= === | आरत का एक उपराष्ट्रपति होगा । 
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ही 
` HB z ६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद का सभापति : लथा अन्य 
x< x औ N का पदेने किसी लाभ का पद धारण न करेगा: 
RT Y] w परन्तु जिस i कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में 
` . [1 | wam कार्य करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के आधीन राष्ट्रपति के medi का निर्‌ 
TE "HI बहन करता है तब बह राज्य-परिषद के सभापति-पद के कर्तव्यों को 
` EMB न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ९७ के अधीन राज्य-परिषद के सभापति को 

ह 5 दिये जाने वाले किसी वेतन अथवा भत्ते का हक्क न होगा ! 

र्‌ हे ` E? Ë rg fs के ६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्यु,पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने 
"वन्य. Rl अथवा आन्य कारण से उस के पद में gë रिक्तता की अवस्था में उपः 
IAH जवा उसके राष्ट्रपति उस तारीरव लक राष्ट्रपति के रूप में कार्थ करेगा जिस तारीरव 
| अनुपस्थिति को कि डस अध्याय के ऐसी 'रिक्तता-पूर्ति सम्ब्धी उपबन्धों के अनुसार 

ह š है Mud |, में उपराष्ट्रपति निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता हे । 
कु ती T (०) अनुपास्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से जब 

a 3] कार्य करन. राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस के 

r s i अधबा उरू PA का निर्वहन उस तारीरब तक करेगा जिस तारीरब को कि राष्ट्र- 
Ti x के स्फें पति अपने कर्तन्यो को फिर से संभाले । 
का F u x ids (३) उपराष्ट्रपत्ति को उस कालावधि में और उस कालावधि के 

Šg सम्बन्ध में, जब कि बह राष्ट्रपति के <q में इस प्रकार कार्य करता हे 

' अथवा उस के कृत्यो का निर्वहन कर रहा हे, राष्ट्रपति Ser सब शक्तियां 
r, , और उनऱ्मुक्तिया होंगी तथा उसे ऐसी उपलब्धियों ,भत्तों ओर विडोषाधिकारो 
न y ५४ का, जिन्हें संसद्‌ बिधि द्वारा निश्चित करे,तथाजब तक उस विषय में इस 
£ प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता सब तक ऐसी उपलब्धियों,भत्तों ओर विशेषा- 

i 'घिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में उास्लिस्वित हें हकक होगा। 
कक | उपराष्ट्र- ६६. ९१) संयुक्त अधिबेडान में समवेत संसद के दोनों सदनों के 
ys यी ` पति का सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रातिनिधित्व-पड्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय 

D s L ===] [ Rie ल द्वारा उपराष्ट्रपि का निवीचन होगा तथा ऐसे निर्वचन में मतदान 

1. LIN IF डालाका द्वारा होगा । 

AR j (२) उपराष्ट्रपति न तो संसद्‌ के किसी सदन का,ओऔर न किसी 
bo राज्य के विचान-मंडळ के सदन का,सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के 
N "> किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल् के सदन का 

T | aa ` | ` p | i | , प्र i 3 | | ; | i i 
- a शा Á < Ter s; b: 81 डी ~ ý afr 


= उपराष्ट्रपति = हो जाये ar यह 3 उसने 
उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण बति 
लारीरव से रिक्त कर दिया है। 

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निवीचित होने का पात्र न होगा 
जब लक कि वह — 

(क) भारत का नागरिक न हो; 
(रव) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी नकरचुका हो; तथा 
(ग) राज्य-परिषद्‌ के "लिये सदस्य निर्वाचित होने की 
अर्हता न ररबता हो । 
Ë कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथबा किसी राज्य 
की सरकार के अघीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से Rri- 
त्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद 
धारण किये हुए हे, उपराष्ट्रपति निवीचिल होने का पात्र न होगा । 
व्याख्या.- इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई 
लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा 


कि वह संख का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यः 
पाळ या राजप्रमुरब या उपराजप्रमुरन अथवा या तो संच का या किसी 
राज्य का मंत्री = ' 


६७. उपराष्ट्रपति अपने पद-शहण की तारीरब से पोच बर्ष की 
अबधि सक पद धारण करेगा: 
परन्तु -- 
(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित 
लेरव द्वाराः अपना पद त्याग सकेगा; 
(रब) उपराष्ट्रपति, राज्य- परिषद्‌ के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने 
पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद्‌ के तत्काळीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा 
|_| छोक-सभा ने स्वीकृत किया हो; किन्तु इस 
रबंड के प्रयोजन के लिये कोड भी संकल्प तब सक 
प्रस्ताबित न किया जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चोदह 
दिन पूर्व नदे दी जई हो; 
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ह ||| उपराष्ट्रपति ६८. (९) उपराष्ट्रपति की पदावधि' की समाएि से हुई रिक्त्तता की 
" “ - HB केपद की पूर्ति के लिये निवीचन अवधि समासि से पूर्व ही पूण कर लिया 
| el ||| `| रिक्तता-पर्सि जायेगा 
x k आश. j £ ë ५ K 3 | के जलिये aY. जा Ti 
| | === (२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु,पदत्याश या पद से हटाये जाने 
क P k x | रा समय तथा अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये 
sore ad I e निर्वीचन रिक्तता होने की तारीरब के पञ्चात्‌ यथासम्भव और किया 
= i £) || S 
sS || ह जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निकीचिल ब्यक्ति अनुच्छेद ६७ के 
MO | | FT PU उपबरन्यो के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीरव से पांच 
5 | | | न्याभ्तिकी वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा । 
¿eak a | | पदावधि - 
$s NE PE" 
tas S (|| उपराष्ट्रपति ६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति 
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क | र या प्रतिज्ञान . में 
|| | रूप में डापथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा 
Le AE | aeia — 
iu "HI | ee ईस्बर की दापथ लेता हू 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करला हूं 
- |. कि में बिचि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 
ड | | खड्डा ओर निरा रखूंगा तथा जिस पद को में ग्रहण 
हि. | करने वाला हूं उस के कर्तब्यो का श्रद्धापूर्वक निर्वहन 
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(२) यदि उच्चतमन्यायालय द्वारा किसी भ्याक्ति के राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपति के रूप में नि्वीचन को झ्न्य घोषित कर दिया जाता है 
लो उस के ड्रारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की झाम्तियों 
के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चलमन्यायालय के विनिठचय की 
लारीरब को या से पूर्व किये गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न 
हो जायेंगे । 

ca) इस संबिधान के उपबन्थों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या 
= के निर्वीचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन 
संसद्‌ विधि द्वारा कर सकेगी । 


७०. (९) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी ब्यक्ति के << 
को क्षमा, प्रबिळम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का 
निलम्बन, परिहार या लूघूकरण करने की राष्ट्रपति को — 

(क) उन सब अबरस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेडा 
सेना-*यायालय ने दिया हो; 

(रब) उन सब अवस्थाओंमें जिन में कि दंड अथवा दंडादेडा 
ऐसे विषय सम्बन्धी किसी निधि के विरूद्ध अप- 
= | के लिये दिया गया हो जिस विषय लक संघ 
की कार्यपालिका दाक्ति का विस्तार है; 

(ग) उन सब अबस्थाओं में जिनमें कि दंडादेका मृत्यु का हो, 

m होशी । 

(२) रवेड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संच के सरास्त्र 
बलों के किसी पदाधिकारी की सेना- न्यायालय द्वारा दिये गये उंडा- 
देडा के निलम्बन, परिहार या लखूकरण की विधि द्वारा दी गई उाक्ति 
"पर प्रभाब नहीं डालेगी । 

(३) रवेड ce) के उपरवेड (रा) की कोई बात किसी तत्समय 
प्रदत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाळ या राजप्रसुरब द्वारा प्रयोग 
|= ¬ | जाने बाली स॒ल्यु- दंडादेडा के निळम्बन, परिहार या लूघूकरण की 
डाक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


७३. (१) डस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की 
कार्यपालिका झाक्ति का विस्तार — 


= = 
= और 
मंत्रणा देने के 
लिये मंत्रि- 
परिषद्‌ , 


F का =] 


जे जिनं विषयों के सम्बन्ध = संसद्‌ i बनाने की 
mM है उन लक; लथा 
(रक) किसी संधि या करार के आधार पर आरत सरकार द्वारा 
"प्रयोग किये जाने बाले अधिकारों, प्राधिकार ओर क्षेत्रा- 
शिकार के प्रयोग तक, 
होगा : 
परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी 
विधि में, स्पष्टलापूर्वक उपबस्थित पस्थिति के अतिरिक्त उपरवंड (क) में 
उल्लिस्ित कार्यपालिका झाक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
या भाग (रव) में उल्लिस्वित किसी राज्य में ऐसे विषयों लक न होगा जिन 
के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की दाक्ति हे। 
(२) जब तक संसद्‌ आन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद 
में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदा- 
शिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिन के सम्बन्ध में संसद को 
उस राज्य के लिये विथि बनाने की झाक्लि हे ऐसी कार्यपालिका उाक्ति 
का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जेसे कि बह राज्य या 
उस का पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले कर सकता था । 


= 
७४. (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता 
और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-पारिषद्‌ होगी जिस का प्रधान 
अधान-मंत्री होगा । 

(२) चया मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोर्ड मंत्रणा दी, और यदि 
दी तो क्या दी, इस प्रश्‍न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी 1 


७५.८९) अधानऱ्मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य 
| | की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर करेगा । 
८२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्री पद धारण करेंगे । 
(३) मंत्रि-परिषद्‌ छोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरः 
-दायी होगी । 
(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति 
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=] सृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के 'लिये दिये J 
पद का सथा गोपनीयता की डापथ करायेगा । 
(५) कोई मंत्री जो निरन्तर छ भास की किसी कालाबधि तक 
संसद्‌ के "किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर 
| मंत्री न रहेगा । 
| (६) मंत्रियों के बेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जसे, समय समय 
I! पर, संसद्‌ विधि द्वारा निघीरिल करे तथा जब तक संसद्‌ इस प्रकार 
Is नि्घीरित न करे तब सक ऐसे होंगे जेसे कि ड्विसोय अनुसूची में उाल्लि- 
४ f खित हे । 

| 

| 

| 

। 


भारत का महान्यायवादी 


७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीड़ा निसुक्त होने की 


भारत का 
महान्यायबादी, आर्हता ररबने वाले व्याक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त 
वरेगा । 
(२) = का कर्तव्य होगा कि बह भारत सरकार को 
ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप = 
कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सोंपे; 
के उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी 
सत्समय प्रवृस विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हो । 
(३) अपने कलैन्यों के पालन के लिये महान्यायबादी को भारत 


राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों मे सुनबाई का अधिकार होगा । 
८४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के = पर्स्त पद धारण करेगा 
तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धीरित पारिःअमिक पायेगा । 


सरकारी कार्य का संचालन 


००. ९१४३ भारत सरकार की समस्त कार्थपालिका कार्यवाही 
KW नाम से की हुई कही जायेगी । 

(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये ओर 'निष्पादित आदेशों ओर अन्य 
— जो राष्ट्रपति द्वारा 
बनाये जाने बाले नियमों में उस्लिरिबत हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत 
— मान्यता पर आपसि इस आधार पर न की 


के कार्य का 
saras. 
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संसद्‌ का 
गठन, 


राउ्य -परिषद्‌ 
चनि रचना. 


z का संविधान 


जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेडा l RaT 

नहीं है । 
(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने 

के लिये तथा मंत्रियों में उक्ल कार्य के बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम 

बनायेगा । 
७८. प्रधान-मंत्री का -- 

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्री-परिषद के समस्त 
विनिङ्चयों तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राष्ट्रपति 
को पहुचाने का; 

(रब) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये 
प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति 
मंगाबे उस का देने का; तथा 

(ग) किसी बिषय Pr, जिस पर मंत्री ने बिनिदयय कर दिया 
हो किन्तु मंत्रि-परिषद ने बिचार नहों किया होराष्ट्र- 
पति की अपेक्षा करने पर परिषद्‌ के सम्मुरब विचार 
के लिये ररबने का, 


BA होगा । 


| 


५९. संच के लिये एक संसद्‌ होगी जो राष्ट्रपति और दो 
सदनों से मिळ कर बनेगी = नाम ऋक्रमठाः राज्य-परिषद और 
लोक - सभा होंगे । 
८०.९९) राज्य-परिषद्‌- 
(क राष्ट्रपति द्वारा रवंड (३) के उपबन्धों के अनुसार नाम- 
निर्देशित किये जाने आले बारह सदस्यों; तथा 
(रब) राज्यो के दो सो अडतीस से अनधिक प्रतिनिधियों 
से, 


= बनेगी । 

शिळ राज्य-परिषदु में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्वि तद्विषयक उपर 
बन्धों के अनुसार होगा । 


| 

| 

| 

f 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
अध्याय २.- संसद्‌ 
| 

| 

| 

| 
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= का संविधान =| 


. (३) रबंड १ के उपरबंड (क) के अधीन राष्ट्रपतिं द्वारा नामः 
= PP? निर्देशित "किये जाने बाले सदस्य ऐसे ब्याक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार 
El के विषयों के बारे में विडप जान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थील-- 
ई साहित्य, Tes, कला और सामाजिक सेवा । 
Pra p 2 ९४] राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) या 
द ३ भाग (रब) में उाल्लिरिवित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की 
ह “विधान-सभा के 'निवीचित सदस्यों ड्रारा अनुपाती 'पतिनिधित्य-पच्धलि DUCE 
. | के अनुसार एकलू संक्रमणीय मत द्वारा नित्रीचित होंगे । तरे, 
— a F मही [ (५) राज्य-परिषद के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में A 
É * | उल्लिरिवित राज्यों के अतिनिथि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि Cot T VN w 
v रभ संसद्‌ विधि द्वारा विहित करे । s s: tag 
~ e) ८१. (१) (क) रबंड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ उोर३३९ के उप- ë `, A 
८7५, 58.84 की रचना. बन्धो के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताउगें द्वारा प्रत्यक्ष रीति से kaa 
हैः क iee निरवीचित पांच सो से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोक सभा बनेगी । mo i ; 
mA | (रव उपरबंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यो का प्राप fa 
P ग देहिक निर्बीचन-स्तेत्रो में विभाजन, वर्गीकरण या निर्मीण किया जायेगा | e g 
हा 5 ⁄ तथा प्रत्येक ऐसे निरवीचन-स्षेत्र को बांट में दिये-जाने बाळे सदस्यो की न 
FA =| निधीरित Pr जायेगी जिस से कि यह सुनिश्चित रहे n TES. 
aga कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा os aa लि 
अति ५,००,००० जनसंरन्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा। 2 T iine. 
2 (ग) प्रत्येक प्रादेशिक =| AE nE ap. 
; : की संख्या का, उस निनीचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम प्रवगत जनगणना में; i EE 
Ee लत द saa आ मात हो E ल क || | 
ii से; अचुपात भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक हो होगा । a 
š w. (२) आरत राज्य-क्षेत्र में समाबिष्ट किन्तु किसी राज्य के अर्न्तगत Hat * 
MaS " न होने बाले राज्य-क्षेत्रां का प्रतिनिधित्व झोक -सभा में बैसा होगा जैसाकि > शष. MD 
07१0 सद विधि रा उपबश्धित करे asas 
aa i प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा भें विभिन्न T हि आल ` 
शि ल. ` त... प्रादेशिक निवीचन-केज्रो के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति अ ~ A 
“व ë & से ओर ऐसी तारीरब से प्रभावी होने के लिये झुनः समायोजन किया जायेगा pe, 
Éi pi असा कि संसद्‌ विधि द्वारा निधीरित करे : कक री 
हि gn i a, 
< š ` i 
s A š ` ` Ë k tat | P y ; j NR TT 
š «| “Ñ “Ë x ; 2 i AR? ae N f द > EES 


= (ग) में 
के राज्यों 
लथा राज्यों से 
अन्प राज्य - 
क्षेत्रों के प्रति- 
निधित्म के वारे 
T बिशेष 
उपबन्ध . 
संसद्‌ के 


सदनों कि 
षधि , 


| === का 5 


'परन्सु ऐसे पुनः समायोजन : के प्रतिनिधित्य पर 
लाब तब्ककोर्ड प्रभाव नहीं पडेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का 
बिघटन न हो जाये, 

८२. अनुच्छेद ८१ के रवंड ९१) में किसी बाल के होते हुए 
भी संसद्‌,विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में 
उल्लिस्वित किसी राज्य के, अथबा भारत राज्य-व्तेञ् में समाविष्ट किन्तु 
किसी राज्य के अन्तर्गत न होने बाले किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व 
'का उस रवंड में उपबान्धित आधार या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी । 


८६. (१) राज्य-परिषद्‌ का विघटन न होगा,किन्तु उस के 
सदस्यों में से यथाझाक्य निकटलम एक तिहाई, संसद्-निर्मित विधि द्वारा 
बनाये गये सद्धिषयक उपबन्धो के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय बर्ष की समाप्ति 
पर यथासम्भव ष्र निवृत्त हो जायेंगे । 

९२) लोक-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो; 
अपने प्रथम अधिवेदान के लिये नियुक्त तारीरव से पांच वर्ध तक चारू रहेगी 


ओर asr से अधिक नहीं तथा पाच बर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति 
-का परिणाम लोक-सभा का निघटन होगा: 

परन्तु उक्त कालानघि को; जब तक आपात की उद्घोषणा प्रव- 
न में है; संसद्‌, विधि द्वारा, किसी कालाबधि के लिये बढ़ा सकेगी जो एक 
बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में मी उद्घोषणा के 
प्रवर्तन का अन्त हो आने के पठचात छ मास की कालावधि से अधिक 


बिस्तुल न होगी । 


८४. कोई व्यास्ति संसद्‌ में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने 
जाने के लिये आह न होगा जब सक कि - 
(क) वह भारत का नागरिक न हो; 
| — राज्य-परिषद्‌ के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्षकी 
L- तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कमसे 
कम पच्चीस वर्षी की आयु का, 
= हो; तथा 
ला ऐसी अन्य अहतायें न ररबता होजो कि इस बारे में 


EJ : 


'संसदु-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
विहित की जायें । 
ला ९१) संसद्‌ के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम रो बार 
अधिवेदान के लिये आहूत किया जायेगा तथा उन के "एक सत्र की 
अन्तिम बेठक तथा आगामी सञ्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तारीख 
के बीच छ मास का अन्तर न होगा। 
९२) रबंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 

समय समय पर -- 

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय 
लथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे; 
अधिवेडान के लिये आहूत कर सकेशा; 

(रव) सदनों कः सत्रावसान कर सकेगा; 

(ग) लोक-सभा का विघटन कर सकेशा । 


८६. (१) संसद्‌ के किसी एक सदन को, अथवा साथ 
maaa दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस 
प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपास्थिति की अपेक्षा कर सकेगा i 

= राष्ट्रपति संसदु में उस समय छाम्बित किसी विधेयक 

बिषयक अथवा अन्य विषयक सन्देडा संसद के किसी सदन को 
भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देडा इस प्रकार भेजा गया 
हो बह सदन उस सन्देवा द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर 
यथासुविधा: दीघ्रता से विचार = ' 


८७. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद्‌ 
के दोनों B को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद्‌ को उस 
के आव्हान का कारण बतायेगा । 

९२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों 
से ऐसे' अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चच के हेतु समय ररबने 
के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर डस चचा को पूर्ववार्लिता दने 
|= <= "लिये, उपबन्ध किया जायेगा । 


८८. भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायबादी को 


उपसभापति 
की पद- 
रिक्तता ,पद्‌- 
त्याग तथा पद 
से हटाण 
जाना . 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यक्ति की, 
L — | 
के कर्यो के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के 


| === का संविधान 


E होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों 1 i 
खेठक में, तथा << को किसी समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य 
के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यबाहियों में भाग 
ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने का =s 
न होगा । 


संसद के पदाधिकारी 


८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ का 
सभापति होगा । 

(२) राज्य-परिषळू यथासम्भव झीख अपने किसी सवस्य 
को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद "रिक्त 
हो तब सब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति sr 

९०. राज्य~परिषद के उपसभापति के रूप में पद धारण करने 
बाला सदस्य - 

(क? यदि परिषद का सदस्य नहीं रहता तो आपना पद 
"रिक्त कर देगा; 
(रब) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेरब द्वारा;जो 
] को सम्बोधित होगा; अपना पद | 
सकेगा; तथा 
(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्ल सदस्यो के बहुमत 
से पारिस परिषद्‌ के संकल्प ड्रारा अपने पद से 
"हराया जा सकेगा; 
परन्तु रवंड GT) के प्रयोजन के लिये कोडे संकल्प लब तक प्रस्ताबित न 
किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय 
की कम से कम ओह दिन की सूचना न दे दी गई हो । 

«९. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा "किसी 
-कालादचि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा रो 
अथबा उस के कृत्यो का निर्बरन कर रहा हो, तब उपसभापति अथवा; 
यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, राज्य-परिषद का ऐसा 
सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस पभ्रयोजन-के लिये नियुक्त करे;उस पद के 
-कलेव्यों का पालन करेगा । 

८२) राज्य-परिषद की किसी बेठक में,सभापति की अनु- 
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[= का संबिघान 


पस्थिति में उपसभापति,31थवा यदि बह भी अनुपस्थित हे | व्यक्ति, 
जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निधीरित किया जाये,अथवा, यदि 
"ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ 
निर्धारित करे , सभापति कै रूप मे कार्य करेगा । 

९२,९९) राज्य-परिबद्‌ की किसी बैठक में,जब उपराष्ट्रपति को 
अपने पद्‌ से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा 
जब उपसभापति को अपने पद्‌ से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन 
हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुः 
L ९१ के रवंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के 
सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वेउस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते 
हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हे । 

(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
राज्य-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब सभापति को परिषद्‌ में बोलने तथा 
दूसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा 
'किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर , 
अथवा ऐसी कायबाहियों में किसी अन्य विषय पर,मत देने का बिल्कुल 
EFP न होगा | 


९३. लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को 5कमडा: 
अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी । 


९४. लोक- सभा के अपध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य-- 

(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहों रहता तो अपना 
= "रिक्त कर देगा । 

(रव) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेरब द्वारा , 
जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि बह सदस्य 
अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि 

बह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा, 


FE का z| 


F लोक- सभा के तल्कालीन समस्त z| = बहुमत से 
पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगाः 
T रबंड (ग) के प्रयोजन के हेतु AS संकल्प तब तक प्रस्तावित न 
किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय 
की कम से कम चोटह दिन की सूचना न दे दी गई हो: 
परन्तु यह ओर भी कि जब कभी लोक-सभा का बिघटन किया 
जाये तो विघटन के पडचात होने वाले शोक -सभा के प्रथम अधिवेशन 
के वीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा। 

९०. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो; तब उपाध्यक्ष,अथवा यदि 
उपाध्यक्ष का एद रिक्ल हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रः 
पति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे;उस पद के कर्तव्यों का पालन 
करेगा । 

(५) लोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपास्थिति में 
उपाध्यक्ष; अथवा यदि बह भी अजुपास्थित हो तो, ऐसा ब्यक्ति, जो सभा 
की प्रक्रिया के नियमों से निधीरित किया जाये, अथवा;यदि ऐसा कोड 
व्याक्ति उपास्थित नहीँ हो तो, ऐसा अन्य व्याक्ति, जिसे सभा निधीरिल 
{र “ करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा! 

(ह 1 : E ; `f जब उस के एद्‌ ९६. (९) डोक-सभा की किसी बेठक में जब अध्यक्ष ANT पद 
ह Era | से हटाने का से हटाने का कोई संकल्प I हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपा- 
कट ध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपार 
विचाराधीन 
हो तब अध्यक्ष ध्यक्ष; उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९० के 
qr रवंड (२) के — बेठक के सम्बन्ध मे लाशू 
TG UW लोक-सभा को होंगे जिस में कि बे उस बेठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि 
BS, ज्या भे -यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अजुपस्थित हे । 
5 पीठासीन ड 
न होगा. (२) जब कि अध्यक्ष को आपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक- 
सभा में विचाराधीन हो तब उस को समा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से 
उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिक्यर होगा 'तथा अनुच्छेद 
१०० ग्रे किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्य- 
जाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत देने का हकक होगा 
किन्तु मतसाम्य होने की दा में न होगा । 
सभापति और ९७. राज्यः परिषद्‌ के सभापति और उपसभ्चाणति को, तथा लोक - 
उपसभापति सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को; ऐसे वेतन Si भत्ते जैसे ऋ्रमढाः 


i प्रे 
"मत- दान, 
L 
के होते हुए 
भी सदनों की 
कार्य करने 
की maa 
लथा गणपूर्ति. 


= का संविधान i 
-संसदू विधि द्वारा नियत करे, तथाजब तक उस लिये उपबन्ध इस 
-प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, से कि द्वितीय अनुसूची 
में उल्लिखिल हे, दिये जायेगे । 


चारी बृन्द होगा । 

-परन्लु इस रबंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि 
बह संसद्‌ के दोनो सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सूजन को रोकती 
है। 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा,संसद्‌ के प्रत्येक सदन के साचिबिक कर्मचारी 
खन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की maf का विनियमन 
"कर सकेगी । 

(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद्‌ उपबन्ध नहीं करती तब 
तक राष्ट्रपति,यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य-र्परिषर के 
सभापति से परामडी के पञ्चात्‌ लोक-सभा के या राज्य- परिषद्‌ के 
साचिविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के ,तथा नियुक्त ब्यक्तियों की सेवा की 
जातः के ,बिनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने 
कोई नियम उक्त रबंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धो के अधीन 
रह कर ही प्रभावी होंगे । 

कार्य संचालन 

२९ . संसद्‌ के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण 
करने से पूर्व राष्ट्रपति के अथवा =| द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति 
के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपश्न के 

अनुसार ; शपथ लेगा या मतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा 


१००, (१) इस संबिधान में अन्यथा उपबन्धित अबस्था को छोड़ 
कर किसी; सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक 
में सब प्रश्‍नों का निधीरण, अध्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करने वाळे ब्यक्ति को छोडु कर उपस्थित तथा 
मत देने बाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा । 


— या अध्यक्ष अथवा उस शशी ख्य भें कार्य करने वाला व्यक्ति 


९८.९१) संसद के प्रत्येक सदन का अपना प्रयक साचिविक कम - 


Ë का संविधान 


प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अबस्था में उसका निणीयक मत 
होगा और बह उस का प्रयोग करेगा । 

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद्‌ के किसी सदन 
'को कार्य करने की झाक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई 
व्याक्ति, जिसे ऐसा करने का हुक न था, कार्यबाहियों में उपास्थित रहा; 
उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद में की 
AF कार्यवाही मान्य' होगी । 

(३) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक 
संसद के प्रत्येक सदन का अधिबेदान गठित करने के लिये गणपूर्ति 
सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दोडा होगी । 

(४) यदि सदन के अधिवेदन में किसी समय गणपूर्ति न हो लो 
सभापति या अध्यक्ष अथवाउस के रूप में कार्य करने बाले व्याक्ति का 
कर्तव्य होगा कि बह या तो सडन को स्थगित कर दे या अधिवेदान का 
तब लक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये । 


सदस्यों की अनहतायें 


१०१. (१) "कोई भ्याक्ति संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य न होगा 
तथा जो ब्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निवीचित हुआ है उस के एक 
या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये संसद्‌ विधि द्वारा 
उपबन्ध बनायेगी । 

s (२) कोई व्याक्ति संसद्‌ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या 
भाग (ख) में उल्लिरिवित किसी राज्य के विघान- मंडल के किसी सदन, 
-इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोर्ड ब्याक्ति संसद्‌ तथा ऐसे 
किसी राज्य के विधान-मंडल =] किसी सदन; बन दोनों,का सदस्य 
चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समासि के पदचात्‌,जो कि राष्ट्र 
पति ड्वारा बनाये गये नियमों में उाल्लिरिवत हो; संसद्‌ में ऐसे ब्याक्ति का 
स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने राज्य के विधान-मंडल में के अपने 
स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो । 
| यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य —l 
(क) अनुच्छेद १०२ के खबंड(९) में वर्णित अनहताओं 
में से किसी का भागी हो जाता है;अथवा 
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डी ४१ 
कवल É = संविधान 
Tan 
“नू (रब) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष i 
RA A हस्ताक्षर सहित लेरव द्वारा अपने स्थान का 
. š in स्याग कर देता है, 

"i z š 2 ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा । 
L कप (४) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन विकाराः 
on iS बधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेडानों से अनुः 

पास्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा; 


परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी 
कालाढधि को साम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्तावसित 
अवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है । 


९०२. (९) कोई व्याक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुनेजाने 

लिये के लिये और सदस्य होने के लिये अनह होगा - 

(क) यदि बह भारत सरकार के अथबा किसी राज्य की सरकार 
के अधीन; ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने बाले 
का अनहे न होना संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषित किया हे, 
कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है; 

(रब) यदि वह विकृतचित्त हे तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी 
El विद्यमान हे; 

(ग) यदि बह अभनुन्मुक्त दिवालिया हे; 
| (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी बिदेदी 
राज्य की =| को स्वेच्छा से अजित कर चुका 
| हे, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुः 
घाक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हे; 
(ङः) यदि बह संसदृ-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
बस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है। 
E इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोडे व्याक्ति भारत सरकार 
के अथवा किसी राज्य की सरकार के अथीन लाभ का पद धारण करने 
| केबल बसी लिये नहीँ समझा जायेगा कि बह संघ का र्‍या ऐसे 
राज्य का मंत्री है । 
| 


९०३. (९) यदि कोई प्रस्न उठता है कि संसद्‌ किसी सदन का 


= का z] 
सदस्य अरनुच्छेद १०२ के रषंड (१) में वर्णित s का भागी हो गया . ह 
है या नहीं तो बह प्रइन राष्ट्रपति को बिनिइचय के लिये सोपा जायेगा तथा ee 
उस का विनिइचय अन्तिम होगा । ह 
(२) ऐसे किसी प्रश्‍न पर बिनिडचय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वचन - i, p 
3गयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा । a aa 
अनुच्छेद ९९ १०४. यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप | j k i r 
के उपधील ङ्भ अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओ की पूर्ति करने से पूर्वी, अथग यहजानते |||| | osa 
हुए कि में उस की सदस्यता के लिये अई नहीं हूं अथवा अनर्ह कर दिया | x | अ) 
L ए अथवा गया हूं अथवा संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी "बिधि के उपबन्धों से ऐसाकरम |||| | हेड sua Ñ 
अर्ह न होते से प्रतिषि कर दिया गया हूं , बैठता या मतदान करता हे,तो वह प्रत्येक | | | रंक हणण, 
हुए अथवा -दिन के लिये,जब कि बह इस प्रकार बैठता हे या मतदान करता है पांच Wa | 
अनर्ह किये सो रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा। |||. | ली 
जाने पर बैठने , le सपर Í x कार 
और मत देने संसद और उस के सदस्यों की शक्तियां, ल्क 
के लिये दंड. विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ॥ कल 
संसद्‌ के २०५. (९) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद्‌ की प्रक्रिया के i 2 “kS 
खदनों की -विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद्‌ में वाकू | ro 
pae d स्थालन्त्रय होगा । Mi ` 
सपितियों की =] संसद्‌ में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात ०7० w 
आक्‍्तिया, अथवा दिये हुए किसी मत के ब्रिषय में संसद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध h a d 
विशेषाधिकार किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति २५४४२ f 
w, = प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी Se Ew. 
प्रतिवेदन ,पश्र, मतों या कार्यबाहियों के प्रकाडान के विषय में इस प्रकार i क हर 
की कोडे कार्यवाही चल सकेगी । Ae 
८३) अन्य बातों में संसद्‌ के प्रत्येक सदन की लया प्रत्येक सदन के ON 
सदस्यों जर समितियों और झाक्तियां ;बिझेषाधिकार ओर उन्मुक्तियो ऐसी होंगी, j 
जैसी संसद्‌,समय समय पर,बिधि द्वारा परिभाषित करे ,तथा जब तक इस प्रकार ह 
-परिमाषित नहीं की जाली, तब तक वे ही होंगी जो इस संबिधान के प्रारभ्ध क ~ 
Lo] ईग्लिस्तान की पार्लियामेंट के ENT कामन्स की तथा SR y 
उस के सदस्यो और समितियों की है । A पा 
(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर ररंररद्‌ के Po 
go 7 P. 3 K ; > ह i > EE 


= का संबिधान =]| | 


t सदन आथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य 
“प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का; अधिकार हे उन के सम्बन्ध 
में रवंड (१) , (२) ओर (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लाजू होंगे जिस प्रकार बे 
संसद्‌ के सदस्यो के सम्बन्ध में लागू हैं । 


१०६. संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे बेतनों ओर भत्तो 
के , जिन्हें संसद्‌ ;विधि द्वारा, समय समय पर, निधीरिल करे, लथा जब 
लक तट्ठिषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तो 
को ऐसी दरों से और ऐसी ठात्ती पर,जेसी कि भारत डोमिनियन की 
संविधान-सभा के सदस्यों की इस संविधान के प्रारम्भ से दीक पहिले 
स्लागू थीं, पाने का हक्क होगा! 


विधान प्रक्रिया 


१०७. (९) धन-विधेयकों तथा अन्य बिक्तीय-बिधेयकों के विघय में 
अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के आधीन रहते हुए कोई विधेयक 
संसद्‌ के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा । 

८२) अनुच्छेद १०८ ओर १०९ के उपबन्थो के अधीन रहते हुए कोई 
बिधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेशा जब 
तक "कि, या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संडोधनों के सहिल,जो 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत 
न कर लिया गया हो । 

(३) संसद्‌ में झाम्बित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण 
व्यपगत न होगा । 

(४) राज्य-परिषद्‌ में लम्बित बिधेयक, जिस को लोक-सभा ने 
पारित नहीं किया है, छोक-सभा के चिखटन पर न्यपगल' न होणा । 

(०) कोई विधेयक ,जे लोक-सभा में लम्बित हे, अथवा जो लोक- 
सभा से पारित हो कर राज्य-परिषब में लम्बित हे, अनुच्छेद १०८ के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के बिघटन पर न्यपगत हो 
जायेगा । 


१०८. (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा 
दूसरे सदन को पहुंचाये आने के पडचात्‌- 


F | 'का संबिधान ] 


pa दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दियाजाता हे; 
अथवा 
(रव) विधेयक में कियेजानेबालेसंशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम 
रूप से असहमत हो चुके हें; अथवा 
(ग) विधेयक-प्राप्ति क्री तारीरब से बिना उस को पारित किये, 
दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत चुके हैं, 
तो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि बिधेयक न्यपगत नहीं हो 
जया है, तो विधेयक पर 'पर्यीलोचन करने ओर मत देने के प्रयोजन के 
लिये संयुक्त बैठक में अधिवेडित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय 
की अधिसूचना सदना को, यदि वे बेठक में है तो संदेश द्वारा,अअथवा यदि 
बैठक में नहीं हें तो लोक-अधियून्ना द्वारा, राष्ट्रपति देशा: 
परन्तु इस रबंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू 
न होशी । 
(२) ऐसी किसी छ मास की कालावधि की संगणना में, जो कि 
रबेड (१) में निर्दिष्ट है किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया 


जायेगा जिस में उक्त g के उपरबंड (ग) में निथिछ सदन सत्रावसित 


आथवा निरन्तर आर से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहता हे । 

ta) सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन के लिये अगाहूल करने 
के | को जब राष्ट्रपति रवंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो, 
तो कोई सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिः 
सूचना की तारीरब के पडचात्‌ किसी समय सदनों की अधिसूचना में 
उाल्लिर्वित प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवोडित होने के लिये 
आहूत कर सकेगा तथा यवि बह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार 
अधिवेदित होंगे । 

८४) यदि सदनों की संयुक्त बेठक में विधेयक ऐसे संशोधना सहित, 
-यदि कोई हो, जिन को संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों 
सदनों के उपास्थिल तथा मत देने बाळे समस्त सदस्यों के बहुमत से,पारित 
हो जाता हे, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये बह दोनो सदनों से 
|_| समङ्गा जायेगा: 

परन्जु संयुक्त बैठक में- 

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे सदन 
द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है तथा 
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उस सबन को, जिस में = आरम्भित शक था, l नहीं 
-दिया गया है तो ऐसे संशोधनों के [सिवाय ( यदि कोई हों » 
जो कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवञ्यक हो 
गये हैं, विधेयक पर कोई और संदोघन प्रस्थापित न किया 
जायेगा; 

(स्व) यदि विधेयक इस प्रकार पारित ओर लोटाया जा चुका हे 
तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे कि उपर कथित 
हैं, तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं 
जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई हे, प्रस्थापित किये 
जायेंगे + 

और पीठासीन ब्याक्ति का विनिउचय, कि बस रबंड के अधीन कोन से 
संकोधन प्रवेक्य हैं, अन्तिम होगा । 

(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत 
करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पडचात,राद्यपि लोक 
“सभा का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, इस अनुच्छेद फे अधीन 
संयुक्त बेठक हो सकेगी तथा उस में विधेयक पारित हो सकेणा । 


८६) राज्य परिषद्‌ में घन-विधेयक पुरः स्थापित न किया जायेगा 
(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पठचात्‌, धन-विधेयक, 
राज्य-परिषद्‌ को, उस की सिपारिदों के लिये पहुंचाया जायेगा तथा 
राज्य-परिषद्‌, बिधेयक की अपनी प्रासि की तारीरव से चोदह दिन 
की कालावधि के भीतर; विधेयक को = गसिपारिदों सहित लोक 
-सभा को लोटा देगी तथा ऐसा होने पर लोक-सभा राज्य-परिषद 
य 'सिपारिओे में से सब को या किसी को स्वीकार या अस्वीकार 
कर सकेगी । 
९३) यदि राज्य- परिषद्‌ की सिपारियों में से किसी को लोक 
E स्वीकार कर लेती है तो धन-बिधेयक, राज्य- परिषद्‌ द्वारा 
Ruka किये गये तथा लोक-सभा ब्नारा स्वीकृत संशोधनों सहित 
दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा । 
(४) यदि राज्य- परिषद्‌ की सिपारिडों में से किसी को भी लोक 
सभा स्वीकार नहीं करती हे तो धन-बिधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा 
-सिपारिडा किये गये संदोधनों में से किसी के बिना, उस रूप में दोनों 
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सदनों ट्वारा पारित समझा जायेगा जिस में बहा लोक-सभा द्वारा पारित 
किया जया था । 

(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिषद्‌ को उस की 
गसिपारदों के लिये पहुंचाया गया घन-पषिधेयक उक्त चौदह दिन की 
'कालावधि के भीतर लोक-सभा को लोटाया नहीं जाता तो उक्त कारला- 


aA की समाप्ति पर यह दोनों सदनो द्वारा, उस रूप में पारित समङ्गा 
जायेगा मिस में लोक-सभा ने उस की पारित किया था। 


धन -बिथेयकों ११०. (९) डस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक थन: 
की पारभाषा. विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिर्वित विषयों में से सब 
अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अथीतर- 
(क) किसी कर का आरोपण, उल्सादन, परिहार , 

बदलना या विनियमन, 


(रब) भारत सरकार ड्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोड 
प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये 
गये अथवा लिये जाने बाळे किन्ही बित्तीय आभारों 


से सम्बद्ध बिधि के संशोधन करने का, "विनियमन; 
भारत की संचित-निधि अथवा आकास्मिकता-निधि की 
अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा 
उस में से धन निकालना; 
भारत की संचित निधि में से घन का विनियोग; 
किसी ब्यय को भारत फी संचित निधि पर भारत ब्यय 
घोषित करना अथवा ऐसे किसी ब्यय की राशि को 
वदाना; 
भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेरने मध्ये 
धन प्राप्त करना अथवा ऐसे = की अभिरक्षा या 
निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेरवाओं का 
ळेरबा-परीक्षण; अथवा 
(छ) उपरवंड (क) से (च) तक में उल्लिरिबत विषयों में से 
किसी का प्रासंगिक कोडे विषय । 
(२) कोई विधेयक केबल इस कारण से धन-विघेयक + समझाजायेगा 
-कि बह जुर्मीनों या अन्य अर्थ- दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुञ्ञत्तियों 
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के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के की = का 
या देने का, उपबन्ध करता हे,अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय 
प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, 
उत्सादन,परिहार , बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है। 
ca यदि यह प्रकन उठता है कि कोई बिधेयक धन-विधेयक है या नहीं 
तो उस पर लोक- सभा के अष्यद्त या विनिइचय अन्तिम होगा । 
(४) अनुच्छेद ९०९ के अधीन जब धन-विधेयक राउप-परिषद्‌ को 
भेजा जाता हे तथा जब बह अनुच्छेद ९११ के अधीन अनुमति के लिये राष्ट्रपति 
के समक्ष उपस्थित किया जाता हे तब प्रत्येक धन-विघेयक पर लोक- सभा 
L के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-बिचे- 
-यक है। 
१११.जब संसद्‌ के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो 
तब बह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति योषित करेगा 
कि बह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है । 
परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिये उरपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पढ्चात्‌ 
uuy उस विधेयक को, यदि बह धन-विधेयक नहीं है तो,सरनों को संदेश 
के साथ लौटा सकेगा कि बे उस विचेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित 
उपबब्थो पर पुनर्विचार करे तथा बिशेषत: किन्ही ऐसे संशोधनो के पुरुस्थाएन 
व्र पर बिचार करे जिन की उस ने अपने संदेश मे सिपारिठा 
की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन faham 
-पर तदनुसार पुनर्बिचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संबोधन सहित 
या रहित पुनःपारित हो जाता हे तथा राष्ट्रपति के समस्त अनुमति के लिये ररवा 
जाता है तो राष्ट्रपति उस = अनुपति न सेकेगा । 
-विक्तीय विषयों में प्रक्रिया 
९१२. (९) प्रत्येक वित्तीय बर्ष के बारे में संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष 
राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय 
का बिघरणः ररबबायेगा जिसे इस संबिधान के इस भाग में “वार्षिक -वित्त 
-विवरण ” नाम से निर्दिष्ट किया गया है À 
(२० वार्षिक-वित्त-विबरण में दिये हुए व्यय की आक्कलनों में -- 
(क) जो ब्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय के रूप में बर्णित हे उस की पूर्ति के लिये अपे- 
क्षित राशियो; तथा 
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i $ (रब) मारत की संचित > zi 
ME Ph व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ, 
s "Š I ह E yug दिखाई जायेंगी तथा राजस्व लेरवे पर होने बाले व्यय का 
हा >: ; अन्य ब्यय सै भेद किया जायेगा । 
RE Ë a ९३) "निम्नबर्ती न्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा- 
b ' £ (क) राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते तथा उस के पद से 
RE È अन्य व्यय; 
: SN 4 (रब) राज्य-परिषद के सभापति और उपसभापति तथा लोक- 
2 ने सभा के उभ्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेलन और भत्ते; 
E उ D ऐसे अइण- भार जिन का दायिस्ख भारत सरकार पर है, 
q" र ह Tš के अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप-निधि-भार और मोचन- 
fi : भारा सथा उधार लेने और शऋण~सेवा और ऋण-मेोचन 
hoe Š KN सम्बन्धी अन्य ब्यय भी हैं; 
he 6: <. 2, (घ) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीओं को; या के बारे में;दिये 
w] ta जाने बारे बैतन; भत्ते और निवृत्ति-बेतन ; 
pg Y ८२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीदों को, या के बारे में,दिये 
° ak i जाने वाले 'निवृत्ति- बेतन; 
f AE ९३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्यन्क्षेत्र में के अन्तगीत 
qara k किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता 
५ Fs S है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग(क) में उल्लिखित 
हु है आज राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध 
iE T में इस संविधान के d से पूर्व किसी भी समय 
Se, स्सेआधिकार का प्रयोग करता था उस के न्यायाधाओं 
' ०) ४५2४ को, या के बारे में,दियेजाने बाले निद्न्ति-बेतन; 
RR Td (ङः) भारत के नियेतन्रक-महालेरबापरीक्षक को,या के बारे में, 
° l Ta जाने बाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन; 
हम) |- -किसी -यायालय या मध्यस्थः न्यायाधिकरण के निर्णीय, 
DA a अज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोडे 
हक “ | 
CR = (छ) इस संविधान हारा, अथवा संसद्‌ से विधि द्वारा,इस प्रकार 
> ® हे भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 
\ o- ११३. (९) मारत की रांचित निधि पर भारित ब्यय से सम्बद्ध 
Ep 
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विनियोग 
बिधेयक . 


प्राक्कलनों मम 
बिषय में 


भारत का संविधान 


| 


प्राक्कलने संसद्‌ में मतदान के लिये न ररवी जायेंगी किन्तु इस खंड 
की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि बह संसद्‌ के "किसी 
सदन में उन प्राक्कतलनों में से किसे पर चचा को रोकती हे 1 

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक- 
समा के समक्ष अनुदानों की मागो के रूप में ररवी जायेंगी तथा लोक-सपा 
को झाक्ति होगी कि किसी माग को स्वीकार या अस्वोकार करे RAAT 
किसी माँग को, उस- में उस्करिरिबत राडि को कम कर के, स्वीकार करे। 

(३) राष्ट्रपति की सिपारिडा के बिना किसी भी अनुदान की मोग 
ना की जायेरी । 


९९४. (९) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद १९३ के अधीन अनुदान किये 
जाने के बाद यथासम्भव द्ीघ्र भारत की संचित निधि में से - 
(क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदान की; 
तथा 
(रव) भारत की संचित निधि पर मारित) किन्तु संसद्‌ के 
समक्ष पहिले ररवे गये विबरण में दी हुई राडि से 
किसी भी अवस्था मे अनघिक, ज्यय की, 
पूर्ति के लिये अपेक्षित सब घनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरः 
| 'किया जायेगा । 
९२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार 
करने; अथवा अनुदान के ST को बदलने; अथबा भारत की संचित 
निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव ररवने बाला 
कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद के किसी सदन में प्रस्था- 
"पित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन डस रवंड के अचीन SART 
है या नही इस दारे में पीठासीन थ्याक््ति का विनिउचय अन्तिम होगा । 
(3) अनुच्छेद १९५ ओर ११६ के उपबच्धों के अधीन — हुए, भारत 
की संचित निधि में से डस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित बिधि 
द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त ओर कोई 
| ad निकाला न जायेगा । 


११५. (१) यदि — 
(क) आजुच्छेद ९९४ के उपबन्थो के अनुसार निर्मित किसी विधि 
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प्रत्ययानुदान 
झोर av- 
खादानुटान . 


= का संविधान ug 


द्वारा किसी विशेष सेवा "पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये 
व्यय किये जाने के लिये आधिकूत कोई राशि उस धर्ष 
के प्रयोजनों के लिये अपयीप्त पार्द जाती है अथवाजब 
उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विबरण मे अपेक्षित न की 
ई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू 
बित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हे; अथवा 
(र) "किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर,उस सेवा भर उस 
वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से आधिक कोडे धन 
व्यय हो गया हे, 
तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद्‌ के दोनों सद्नों के समक्ष उस व्यय की 
प्राक्कालित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विबरण ररबवायेगा 
अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपास्थित करायेगा। 
(२) ऐसे किसी विवरण और ब्यय या मांग के सम्बन्ध में,तथा भारत 
की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथबा ऐसी मांग के बारे में, अनुदान की 
"पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृल करने के लिये बनाई जाने वाली 
किसी बिधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद १९२,११३ और ११४ के उपनन्धा 
वेसे ही प्रभावी होंगे जसे कि बे बार्षिक-बित्त-विबरण तथा उस में वर्णित 
व्यम अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से 
ऐसे किसी ब्यय या माँग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये घना का 
निनियोज प्राधिकृत करने के लिये बनाई आने वाली विधि के सम्बन्ध में 


प्रभावी हे । 


१९६. (१) डस अध्याय के पूर्वगामी | में किसी बाल के होते 
हुए भी लोक-सभा को — 
(क) किसी बित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राककालित ब्यय के 


बारे मे किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये मतदान 
k... के लिये अनुच्छेद १९३ में निहित प्रक्रिया की पूर्ति 
के लाम्बित रहने तक, तथा उस ब्यय के सम्बन्ध पे 
L | ११४ के उपबन्धों के अनुसार बिधि के पारण 
के लम्बित रहने तक, पेडागी देने की; 

(रव) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्‍चित रूप के 
कारण मांग वैसे व्योरे के साथ वर्णित नहीं कीज़ा 


F. का संबिधान 


सकती जैसा कि A साधारणतया 
"दिया जाता है तब भारत के सम्पत्ति स्त्रोतो पर 
अप्रत्यादितल मांज की पूर्ति के लिये अवुदान करने की; 
Gr) किसी बित्तीय वर्ष की चाळू सेबा का जो अनुदान भाग न 
हो ऐसा कोई अपबादानुदान करने की; 
जाक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं. उन 
के लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा धिकृत 
करने की डाक्ति संसद्‌ को होगी । 

(२) रवंड (१) के अधीन कियेजाने वाले किसी अनुदान तथा उस 
L के अधीन बनाई जाने बाळी किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद 
१९३ ओर ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि घे वार्षिक -वित्त- 
विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के 
तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे ब्यय की पूर्ति के लिये थनों का 
-विनियोग शधिकृत करने के लिये बनाये जाने बारी विधि के सम्बन्ध में 
प्रभावी हे । 


११७. (१) अनुच्छेद ११० के रवंड (९) के (क) से (च) लक के उप- 
रबंडों में उल्‍्लिरिबित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला 
विधेयक या = राष्ट्रपति की ससिपारिश के बिना पुरःस्थापित र्‍या 
प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने बाळा बिधेयक राज्यः 
परिषद्‌ में पुरस्थापित न किया जायेगा; 

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने 
वाळे किसी संशोधन के प्रस्ताव के Í अधीन "किसी 
'सिपारिदा की अपेक्षा न होगी । 

w कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपः 
बन्धा करने बाला केबल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुमीनों 
या अन्य आर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के "जिये फीसें 
की; अथवा की हुई सैवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने 
का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि बह किसी स्थानीय प्राधिः 
कारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण; 
उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है । 

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित कियेजाने और प्रवर्तन में झाये 


= का =| 3 


जाने पर भारत की संचित निधि से न्यय करना पड़ेगा बह'विधेयक संसद्‌ 
के किसी सदन ड्रारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे 
विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश न 
की हो । 


साधारण तया प्रक्रिया 


११८.९१) इस संबिधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद्‌ का 
प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य संचालन के,विनियमन 
के लिये नियम बना सकेशा । 

(२) जब तक रेड (९) के अधीन नियम नहीं बनायेजाले तब लक 
डस संबिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान 
मंडल के बारे में जो प्रक्रिया के नियम ओर स्थायी आदेडा प्रवृत्त थे बे 
ऐसे रूपभेदो ओर अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद्‌ 
का सभापति या लोक- सभा का अध्यक्ष करे,संसद्‌ के सम्बन्ध में प्रभावी 
होंगे । 

(३) राज्य-परिषड़ के सभापति और लोक -सभा के अध्यक्ष से परामझे 
करने के पञ्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों सम्बन्धो, तथा 
उन =] संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा । 

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक- सभा का अध्यक्ष अथवा 
उस की अनुपास्थिति में ऐसा ब्याक्ति पीठासीन होगा जिस का रवंड(३) के 
अधोन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धीरण हो । 


११९, वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन 
से संसद, विधि द्वारा, किसी बित्तीय विषय से;अथवा भारत की संचित 
E से धन का बिनियोग करने वाले किसी विधेयक से; सम्बन्धित 
संसद्‌ के प्रत्येक सबन की प्रक्रिया और कार्यसंचालन का बिनियमन कर 
सकेगी; तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी बिधि का 
उपबन्ध अनुच्छेद ११८ के रवंड (१) के आधीन संसद्‌ के किसी सदन द्वारा 
बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के रवंड (२) कें अधीन संसद्‌ 
के nan में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत हे तो, 
यहां तक "ऐसा उपबन्ध अभिभावी: होगा । 

१२०. ९१) भाग १० में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु 


A 
संसद्‌ की 
'कार्यबाहियो 
की जांच 
न करेंगे. 


= ३४८ के उपनन्धों के अधीन रहते हुए A में I 
र्‍या अंग्रेजी में किया जायेगा; 

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक-सभा का 
अध्यक्ष अथना ऐसे रूप में कार्य करने बाला ब्याक्ति किसी सदस्य ETAT 
हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिष्याक्ति नहीं कर सकता, अपनी 
मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 
ca जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक 
इस संविधान के प्रारम्भ से ea वर्ष की कालाबधि की समाप्ति के पड्चात्‌ 
यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'कि“या अंग्रेजी में ये आब्द उस 
में से छुप्त कर दिये जये हे! 


१२१, उच्चतमन्यायाळय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीदा 
को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने बाले समाबेदन को 
राष्ट्रपति के समक्ष ररवने के प्रस्ताव पर चची के अतिरिक्त कोई ओर 
अर्ची संसद भे ऐसे किसी न्यायाधोडा के अपने कर्तव्य पालन में "किये 
जये आचरण के बिषय में न होशी | 


१२२.११) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार पर संसद 
की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी । 
(२) संसद्‌ का कोडे पदाधिकारी या सदस्य,जिस में इस संविधान 
के छ्वारा या अधीन संसद्‌ में प्रक्रिया को, या कार्यः संचालन को,विनियमन 
करने की, अथवा ब्यवस्था ररवने की; आक्तियो निहित हैं, उन arar 
के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के बिषय में किसी न्यायारूय के क्षेत्राः 
-छिकार के अधीन न होगा । 


अध्याय ३ — राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ 


९२३.७) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद्‌ के दोनों सदन सप्र 
में हें यदि किसो समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाह 
करने के लिये उसे बाधित करने बारी परिस्थितियां बर्तमान हैं तो वह 
ऐसे अध्यादेशों —— | 
प्रतीत हों । 

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का बही बळ और 
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F 
न्यायालय की 
स्थापना ओर 
vew. 


भारत का संविधान 


अभाव होगा जी संसद्‌ के अधिनियम का होता हे; | "प्रत्येक ऐसा 
अध्यादेश — 
(क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष ररवा जायेगा; तथा 
संसद के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की 
समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि की सपाप्ति 
से पूबे दोनों सदन उस के निरनुपोदन के संकल्प 
चार कर देते है ता, इन में दूसरे से संकल्प के 
पारण होने पर, प्रवतेन में न रहेगा; तथा 
(रव) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लोटा लिया जा रकेगा। 
व्यार्याः- जब संसद्‌ के सदन मिञ भिन्न तारीरवें में पुनः 
समवेत होने के लिये आहूत कियेजाते हैं तो इस खंड के प्रयोजने 
के लिये छ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीरवों में से 
पिछली तारीरव से की जायेगी । 
(३) यदि,ओर जिस मात्रा तक , इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश 
कोई ऐसा उपबन्ध करता हे जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद्‌ इस 


संविधान के अथीन सक्षम नहीं है तो बह शून्य होगा í 
अध्याय ४,- संघ की न्यायपालिका 


१२६, (४१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य 
न्यायाथिएति तथा;जब तक संसद बिधि द्वारा ओर अधिक संख्या निर्धारण 
नहीं करती तब तक, अन्य सात से उनधिक न्यायाधीशों से मिलकर 
बनेगा । 

(२) उच्चतमन्यायारूय के, तथा राज्यों के उच्चन्यायालया के, ऐसे 
न्यायाधीडों से पराथडी करके;जिन से कि इस प्रयोजन के लिये wa 
करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित 
| =] ड्रारा उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधोडा को नियुक्त करेगा 
लथा वह नन्‍्यायाधादा तब तक पद धारण करेगा जब तक कि बह पेसड 
वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले; 

परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य -यायाथोडा की 
"नियुक्ति के विषय में भारत के geor न्यायाधिपति से सर्वदा परामरी 


किया जायेगा: 


E का =j 


(क) कोडी araar राष्ट्रपति को Í हस्ताक्षर 
सहित लेरब द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ; 

(रब) रवेंड' (४) में उपबन्थित रीति से कोई न्यायाधीश अपने 
पद से हटाया जा सकेगा । 

(३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निगम्नाक्ति केलिये 
कोई ब्याक्ति तब तक आहै न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक 
नहो तथा - 

(क) किसी उच्चन्यायाल्य का अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्सायाल्यों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक 
न्यायाधीडा न रह चुका हो; अथवा 
(रव) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का, लगातार कम से कम दस वर्ष तक 
अधिबक्ता न रह चुका हो; अथवा 
(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत बिधिबेत्ता न हो । 
व्याख्या १. — इस रबण्ड में “उच्चन्यायालय”से वह उच्यन्यायारू्य 
अभिप्रेत है जो भारत राज्यन्क्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता है अथवा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय 
भी, प्रयोग करता था | 

ब्यारव्या २. — इस खंड के प्रयोजन के लिये "किसी व्याक्ति के 
अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना में बह कालाबधि भी अत्तर्गत 
होगी जिस में कि उस व्याक्ति ने अधिवक्ता होने के "पञ्चात्‌ ऐसे 
न्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीझा के पद से छोटा नहीं हे, 
धारण किया हो । 

Í ` उच्चतमन्यायालय' का कोई न्यायाधीडा अपने पद से तब 
-तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता 
के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य 
संरूया के बहुमत द्वारा, तथा उपास्थित कोर मतदान करने वाले सदस्थी 
में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के 
राष्ट्रपति के समक्ष संसद्‌ के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने 

पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो । 
(५) रबंड ९४) के आधीन किसी समाबेदन के ररे जाने की, तया 
न्यायाधीदा के 'कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा Ñg करने 


` का vo ER x 7 
` ळी * a ५. ($h + < Ç š 
sr s र्ष क. 
' ५ : A Š 
` ` H ` 
द Š Se 
I ~ \ शा 
š PE ग ५ - y” 
- - R . 
v 
नी Š * N 
š ~ ` b: 


न्यायाधीशों के 
येतन अरादि, 


=l का संपिधान 


की, प्रक्रिया का संसद्‌ विधि द्वारा विनियमन कर ] \ 

(६) उच्चलमन्यायाळय के न्यायाधीडा होने के लिये "नियुक्त 
प्रत्येक व्याक्ति, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के आथवा 
उस के द्वारा उस "लिये 'निम्नुक्त किसी ब्याक्ति के, समक्ष तृतीय 
अनुसूची में इस प्रयोजन के "लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार दापथ 
या प्रतिज्ञान करेगा उगोर उस पर हस्ताक्षर करेगा । 

(७) कोई व्याक्ति, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के 
रूप से पद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी 
न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालल या कार्य 
ना करेगा । 


१२५. (१) उच्चलमन्यायाल्य के न्यायाधोदो को ऐसे बेलन दिये 
जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिरिवल हैं । 

६२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विद्येषधिकारों और भक्तों का, 
तथा अनुपस्थिति- छुट्टी और निश्वत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों 
का,जेसे कि संसदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर 
निर्धारित किये जायें, तथा जन तक इस प्रकार निधीरित न हों तब 
तक ऐसे विशेषाधिकारों, भक्तों और अधिकारों का, जैसे कि द्वितीय 
अनुसूची में उाल्लारिबत हैं, हक्क होगा + 

परन्तु किसी न्यायाधीडा के न तो विशेषाधिकारों में ओर + 
भत्तों में ओर न अनुपस्थिति- छुट्टी या निवृत्तिवेतन विषयक उस के 
अधिकारों में उस की नियुक्ति के पठचात्‌ उस को अलाभकारी कोई 
परिबर्तन किया जायेगा । 


१२६. जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा 
जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद 
के कर्वष्यो का पालन करने में असमर्थे हो तब == के अन्य 
न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के "लिये नियुक्त 
करे, उस पद के कर्तन्यों का पालन करेगा | 


१२७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्र को करने या 
चाळू ररबने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीश की गणपूर्ति प्राप्य ना 


i 
स्यायाणीदों 
की उच्बत्तप- 
न्यायालयों की 
Ja में 
उपस्थिति. 


= का संविधान I 


हो ar राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायालय के मुख्य 
न्यायाधपति से परामदी कर के भारत का मुरूय न्यायाधिपति किसी 
उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीडा से,जो उच्चतपन्यायालय के 
न्यायाधीठा नियुक्त होने के लिये यथारीति अहे है तथा जिसे भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति नामोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में इतना काला- 
बघि के लिये, जितनी आवठयक हो, तदशी- न्यायाधीश के स्प में उप- 
-स्थत रहने के लिये लेरब द्वारा प्रार्थना कर सकेगा । 

(२) इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीडा का कसेन्य होगा कि ऊपने पद 
के अन्य कर्तब्यों पर पूर्ववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालय की बेठकों में, 
उस समय, लथा उस कालावधि के लिये, जिस के लिये उस की उप- 
स्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, तथा जब वह इरप प्रकार उपस्थित हो 
सब उस का उच्चतमन्यायालय के न्यायाधोडा के , सब क्षेत्राधिकार; 
डाक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होगे तथा बह उक्त न्यायाधोड़ा के 
कर्तव्यो का निर्येहन करेगा । 


१०८. बस अध्याय में किसी बात के होते हुए मो, भारत का Ter 
न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्वा सम्मलि से किसी व्याक्ति 
से जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के न्यायाधीडा का पद 
कर चुका है, उच्यतमन्यायालय में न्‍्यायाधोश के रूप में बैठने 
और कार्ये करने की प्राथना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक 
ऐसे व्याक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में,ऐसे भत्तो 
का, असे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निधीरित करे, तथा उस न्यायालय के 
न्यायाधीदा के सब स्सेत्राधिकार , शक्तियों ओर विडेपाधिकारो का, हक्क 
होगा किन्तु बह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधोठा न समझा जायेगा: 

परन्तु जब तक पपुचीक्त कोई ब्याक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक डस अनुर 
च्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने सकी अपेक्षा करने वाली न 


समझी जायेगी । 


१२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेरब न्यायालय होगा लथा उसे 


अपने अवमान के लिये दंड देने की झाक्ति के सहित ऐसे न्याया- 


22! की सब झाक्तिया होंगी । 
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क्षेत्राधिकार. 


É 
न्यायालयों 
से व्यवहार 
बिघयो के बारे 
की अपीलो में 
JAAT- 
न्वायालय का 
अपीलीय 
छेत्राधिकार , 


भारत का संविधान 


संविधान के निर्वचनकाकोई सारवान विधि-प्रश्‍न अन्तर्भस्त है। 

२) जहाँ कि उच्चन्यायालप ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना 
कर दिया हो वहा; यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जायि कि 
उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का सारवान विधि+- प्रदन 
अन्तर्शस्त है ता, वह ऐसे निणेय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की 
अपील के लिये विदेष इजाजत दे सकेशा | 

(३) जहाँ ऐसा प्रयाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहा 
मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रन के अशुद्ध निणेय हो जाने 
के आधार पर, तथा उच्चतमन्यायालय की डजाजत से अन्य किसी 
आधार पर, उच्चतमन्यायालय में अपील कर सकेगा । 

व्याख्या-इस अनुच्छेद के प्रयोजनाथे ““आन्तिम आदेडा” पदाः 
वळी के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का निनिङ्चयात्मक आदेडा भी है जा, 
-यांदि अपालार्शी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस मामले के अन्तिम 
-निबटारि के लिये पर्याप्त होगा । 


२३३. (१) भारत राज्यन- क्षेत्र में के उच्चन्यायालय की व्यबहार - 
-कार्यवाही में के किसी निपीय, आस्तप्ति या अन्तिम आदेश की अपील 
= में होगी यदि उच्चन्यायालय प्रमाणित करे — 

(क) कि विवाद-विषय की राशि या मुल्य प्रथम बार x 
न्यायालय में बीस हजार रुपये से या ऐसी अन्य 
राशि से, जा इस बारे में संसद्‌ से विधि ह्वारा 
उस्लिरिबत की जाये; कम न थी और अपीलगत 
विवाद में भी उस से कम नहीं है; अथवा 

(रव) कि निर्णय, आज्ञप्ति या आन्तिम आदेडा में उतनी राशि 
या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध कोडे दाबा या प्रस्न 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अन्तर्गस्त है; अथा 

(ग) "कि मायला उच्चतमन्यायालय में अपील के लायक है; 

तया; जहा कि अपीलकृत निणीय, आज्ञाप्ति या अन्तिम आदेठा arsa 
(ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में विनान्तर नीचे के 
न्यायालय के बिनिदचय की पुष्टि करता है वहाँ, यदि उच्चन्यायालय 
यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्‍न अन्तर 
भस्त हे। 
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= का संबिधान 


(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते = a अधीन 
उच्चलमन्यायारूय में अपील करने बाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों 
-मेंयह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के सारवान 
-विधि-प्रइन का अशुद्ध विनिड्यय किया जया है। 

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए मो उच्चन्यायालय के 
-एक न्यायाधीदा के निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्च- 
-तमन्यायालय में न होगी जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उप- 
f न करे। 


Ë ३४. (१) भारत राज्यरदकोत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, किसी 

दंड- कार्यजाह़ी में दिये हुए निणेय, अन्तिम आदेठा या दंडादेदा की उच्चः 

f में अपील होगी सदि - 

(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति 
की विमुक्ति के आदेदा को उलट दिया हे तथा उस 
को मृत्यु- दंडादेडा दिया हे; अथवा 

(ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी 
-मामले को परीक्षण करने के हेलु अपने पास | 
जिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त ब्याक्ति को 
> ठहराया है और मृत्यु-दंडादेश दिया है; 
अथवा 

(ग) उच्चन्यायारूया प्रमाणित करता है कि मामला s= 
न्यायालय में अपील किये जाने लायक हे: 

परन्तु उपरबंड (ग) के अधीन होने बाळी अपील ऐसे उपबन्धों के 
É रह कर, जा अनुच्छेद १४५ के रबंड (१) के अधीन उस लिये बनाये 
जायें तथा ऐसी दाती के अधीन रह कर जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित 
या अपेक्षित की जायें; ही होगी । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा ऐसी दात्तौ ओर परिसीमाओं के आधीन, 
ऐसी विधि में उाल्लिस्बित की आयें, उच्चतमन्यायालय को भारत राज्यस्क्षेत्र 
Ll के किसी उच्चन्यायालय के उ॑डःकार्यबाही में दिये गये किसी निर्णय, 
अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की अपील लेने और सुनने की और भी 
झाक्ति दे सकेगी । 

१३८. जब तक संसद्‌ बिधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक 
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भारत का = 


उच्चतमन्यायालय को भी किसी विषय == बारे में z पर अनुच्छेद १३३ 
या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, सेज्राधिकार और -ाक्तिया 


होंगी यदि उस बिषय के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन क्षेत्रिधिकार और दाक्तियो फेडरल- 


न्यायालय द्वारा प्रयोक्‍तवन्य थीों। 


९३६. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए Ar उच्चतम- 
न्यायालय स्वविबेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या 
न्यायाधिकरण द्वारा किसी बाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय , 
आजाप्ति, निधीरण, दंडादेठा या आदेश की अपील के लिये विदोष डनाजत दे 
सकेगी । 


(२) सठास्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन डिल 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी "निर्णय, 
-निथीरण, दंडादेदा या आदेदा को खंड (९) का कोई बात लाश न होगी 1 


१३७. संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी -विधि के उपबन्धों के,अथवा अनुच्छेद 

१४५ के, z बनाये जये किसी नियम के ,उगधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय 

को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये जये आदिद पर पुनर्विकीकन करने 
का अधिकार होगा । 


१३८. | संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय 
को ऐसे और क्षेत्राधिकार और डाक्तिया होगी जैसे संसद्‌ विधि द्वारा प्रदान 
-करे। 

८२) यदि संसद्‌ उच्चतमन्यायालय के लिये ऐसे 'क्षेत्राथिकार और 
हाक्लियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी बिषय के बारे में 
उच्चतमन्यायाळय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा दाक्तिया होंगी "जिन्हें 
भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार RAN करार द्वारा प्रदान करे । 


| ed अनुच्छेद ३२ के रवंड (२) में बर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्ही 
प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेरब जिन के ==] बन्दीर्‌ 
-प्रस्यद्षी करण, परमादेझा, प्रतिषेध, अधिकार-पच्छा और उम्रेषण के प्रकार 


B 
को प्रदान. 


उच्चतप- 
न्यायालय की 
सहायक 
MRT. 


द्वारा या अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्य = रूप से प्रयोग 
करने के योग्य बनाने के लिये आजज्यक या बॉफनीय प्रतीत हों । 
उच्यतमन्याया- 
‘| लय द्वारा १४९, उच्चतमन्यायाळय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-स्लेत्र के 
योषित बिधि भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी । 
' | | सब न्यायालयों 
ERSEN || Siama होगी, १४०. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी 
Mie || apaa आज्ञप्ति या ऐसा आदेदा दे सकेगा जैसा कि उस के समक्ष लम्बित 
i | I aar किसी बाद या विषय में पर्ण न्याय करने के लिये आवउयक हो तथा इस 
+ A a आदेशों का प्रकार दी हुई आज्ञप्ति या आदेदा भारत AAT में सवेत्र ऐसी रीति से 
^|. ॥ मदत करना जैसी कि संसद किसी विधि के द्वारा या आधीन विहित करे; तथा; जब 
है > `+ 1 i J || हे जज तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी 
| lH आदेश. -कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्ततीय होगा | 
ह ni | (२) संसद्‌ द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धो 
| के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के समस्त राज्य-कषेत्र के 
| खारे में किसी व्याक्ति को हाजिर कराने के,किन्हों दस्ताबेजों को प्रकट 
या पेशा कराने के, अथवा अपने किसी दमान का अनुसंधान कराने या 
i !; x दंड देने के, प्रयोजन के लिये कोई आदेदा देने की समस्त ओर | 
|| डाक्ति होगी | 
| उच्चतम ~ १४३. (१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य 
NE न्यायालय से का कोई ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न हुआ है, अथवा उस के उत्पन्न होने की 
|| परामदी करने 
Ce | की राष्ट्र सम्भावना है,जो इस प्रकार क्ाऔरऐसे सार्वजनिक महल का है कि 
ह ह K "u | की आक्ति. उस पर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना दष्टकर हे तो बह 
aa Š i उस अझ्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा सथा बह न्यायाः 
ie ` F ल्य, ऐसी सुनवाई के पदचात्‌ जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को 


आरल का संविधान 


के लेरब भी हैं, अथवा इन में से किसी को;निकाठने की mI संसद 
'विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर सकेगी । 


१४०. ऐसी अरनुपूरक झाक्तिया को जो इस संबिधान के उपबन्धों में से 
किसी से असंगत न हो, संसद्‌ विधि द्वारा उच्यतमन्यायालय को प्रदान करने 
के लिये उपबन्ध कर सकेगी, जेसी कि उस न्यायालय को इस संविधान के 


Š a 
+3 , LM नौ 


= का संविधान 


उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। 

(२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक के I _ बात 
के होते हुए भी, उक्त रबंड में वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम- 
ट को राय देने के लिये सोप सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय,ऐसी 
सुनबाई के पञ्चात्‌ जैसी कि बह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर 
अपनी राय प्रतिबेदित करेगा । 


१४४. भारत राज्य क्षेत्र के सभा असैनिक और न्यायिक प्राधिकारी 
उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे । 


१४५.८१) संसद्‌ द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए उच्चलमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से 
न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिये 
"नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्तर्गत - 


(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्याक्तियों के नारे में 


नियम; 

(रब) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों 
सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिन के अन्तर्गत | समय 
भी है जिस के भीतर ऊपौले न्यायालय में दाखिल की 
जानी है, बारे में नियम; 

(ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूति 
कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यबाहियों के बारे 
में नियम; 

(घ) अनुच्छेद १३४ के खंड ९९) के उपरवंड(ग) के अधीन 
अपोलो के लिये जाने के बारे में नियम; 

(ङः) उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णेय अथवा दिया 
जाया आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर पुनर्विलोकित 
L — =] बारे में, तथा ऐसे पुनर्विलोकन के 
लिये प्रक्रिया के बारे में;जिस के अन्तर्गत बह समय भी 
है जिस के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्न 
न्यायालय में दास्निल किये जाने हैं, नियम; 


E का संबिधान 


(य) उस न्यायालयः = | कार्यवाहियों में के | सत 
प्रासंगिक रबसे के बारे में, तथा उसमें कार्यबाहियों के 
विषय में ली जाने बाली फीसों के बारे में, नियम; 

(छ) जामिन मंजूरी के बारे में नियम; 

(ज) कार्यवाहियों' के रोकने के बारे में नियम; 

एइ) ऐसी अपीळजो उस न्यायालय को लुच्छ या तंग करने 
बाली आथवा बिलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई 
अतीत होती है उस के संक्षेपत:निधोरण के लिये उप- 
बन्धन करने बाळे नियम; 

[ अनुच्छेद ३१७ के रबेड (९) में निर्दि जांचो के लिये 
प्रक्रिया के बारे में Teras; 

भी हैं। 

९२) रबंड (३) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, डस अनुच्छेद के 
अधीनः बने नियम; उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर 
Ç जो किसी प्रयोजन के लिये बैठेंगे तथा; अकेले न्यायाधीशों और 
रबंड न्यायालयों की शाक्ति के लिये उपबन्ध कर सकेंगे । 

(३) डस संबिधान के निर्वचन का कोई सारबान विधि-प्रश्न जिस 
मामले के | का विनिदचय करने के प्रयोजन के लिये; 
अथा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन सौंपे गये प्रइन सुनने 
के प्रयोजन के लिये; बेटने वाले न्यायाधीझों की न्यूनतम संख्या पांच 
AN : 

'परन्तु जहा इस ad में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपबन्धों' के 
अधीन अपपील सुनने बाला न्यायालय पंच न्‍यायाचीदों' से कम से मिल 
कर बना है तथा अपील सुनने के दौरान में उस न्यायालय का समाधान 
हो जाला हे कि अपील में संविधान के निर्वचन का ऐसा सारषान बिधिः 
ग्रब्न अगन्तर्शस्त है जिस का निथीरण अपील के निनटारे के लियेआवद्यक 
है, बहा बह न्यायालय ऐसे प्रदन व्हो उस न्यायालय को,जो ऐसे प्रश्‍न को 
व््य्य्य्ड रखने बाले किसी मामले के विनिदचय के 'लिये इस खंड द्वारा 
अपेक्षित रूप में गठित किया जाये; उस की राय के लिये सोंपेशा तथा 
राय की प्राप्ति पर उस अपील को बेसी राय के अनुसारनिबटायेगा । 

(४) उच्चतमन्यायालय कोई निर्णय रवुले न्यायालय में के सिवाय नहीं 
| a तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में 
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भारत फा संविधान 


ही सनाई गर्ड राय से अन्यथा न दिया =] ' 

(५) कोई निणीय ओर ऐसी कोई राय | द्वारा, 
-मामले की सुनवाई में उपास्थित -्यायाधीडों में के बहुसंख्यक की सह- 
गति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड की कोई बात रहमत 
ना होने वाले किसी न्यायाधीरा को अपने विमत-निणेय या राय देने से 
न रोकेगी । 


१४६. (१) उच्यतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की 


निययाक्तिया भारत का सुर्य न्यायाधिपाति अथवा उस के द्वारा निदेशित 
उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा : 

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यरु उपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी 
TrA अवस्थाओं मेंःअसी कि नियम में उल्लिरिबत हों;किसी ऐसे ब्याबित 
-को;जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसवत 
किसी पद पर, संचर लोकसेबा-आयोग से परामरी किये विना,नियुक्त न 
"किया जायेगा । 

(२) संसद्‌ ड्वारा निर्मित विधि के उपबन्थो के अधीन रहते हुए उच्चः 
E के पदाधिकारिों ओर सेवकों की सेवा की इते ऐसी होंगी 
जैसी कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा 
अन्य न्यायाधीश यापदाधिकारी,जिसे मारत के मुख्य न्यायाधिपति ना 
उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियपों द्वारा 
विहित करे: 

परन्तु डस रबंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहा तक 
कि वे बेतनों, भक्तों, उट्टी या निवत्ति-वेतने से सम्बद्द छें,राष्ट्रपति के 
अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 

(३) उच्यतमन्यायालम के प्रशासन-व्यय जिन के अन्तर्गत उस 
न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवको को. या के बारे में, दिये जाने 
वाले सब वेतन, भते और निवृति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि 
नि भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा की गई फीसें और अन्य धन 
| ===] निधि का भाग होंगी। 


१४० . इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ में इस रंबिधान के 
निर्वचन के सारवान विधि-प्रइन के बारे में जो निर्देश रें उन का अर्थ ऐसा 


E का संबिधान 


E जायेगा कि मानो उन के अन्तर्गत : | l 
के (जिस के अन्तर्गत उस अधिनियंम को संशोधित या अनुपूरित करने 
बाली कोई अधिनियमित भी है ) अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी 
परिषदादेदा या आदेश के, अथवा भारतीय-स्वतंत्रता- अधिनियम 
के अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी आदेश के,निर्वचन के सारबान 
“विधि-प्रदन के "निर्देश भी हैं। 


अध्याय ५- भारत का नियत्रक-महालेखा परीक्षक 


भारत का ९४८. (९) भारत का एक नियंत्रक-महालेरबापरीक्षक होगा जिस को 
नि्ंत्रक-महा- राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपन्न द्वारा नियुक्त करेगा तथा 
लेरबापरीक्षक . is ja मुद्रा सहि कुत 


बह अपने पड से केवल उसी रीति और उन्हा कारणों से हटाया जायेगा 
-जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतमन्यायाल्य का न्यायाधीदा हटाया 
जाता है । 

९२) प्रस्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेरवापरीक्षक नियुक्त 
किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उस के द्वारा उस 
लिये नियुक्त व्याक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये 
दिये हुए प्रपत्र के अनुसार दापथ या प्रतिज्ञान -करेगा और उस पर हस्ताः 
ध्षर करेगा । 

— j नियंत्रक-महालेरबापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की s ऐसी 
होंगी असी कि संसद विधि द्वारा निधीरित करे तथा जन तक संसद्‌ इस 
प्रकार निधीरित न करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में 
डाल्लिरिबित हें: 

'परन्लु न Z वेतन में ओर न उस की 
अनुपास्थिति-छुशी, निश्वत्ति बेलन या 'निव्रृत्ति-बयस सम्बन्धी अधिकारों में 
उस की नियुक्त के पद्चाल्‌ उस को उलाभकारी कोई परिवतेन किया 
जायेगा। 

९४) अपने पद पर न रहाजाने के पद्चात्‌ नियंत्रक -महालेस्वापरीक्षक 
भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद्‌ का 
| झळ न होगा । 

(०) इस संविधान के तथा संसदु-निर्मित किसी विधि के उपबन्धो 
के अधीन रहते हुए भारतीय लेरबापरीक्षा ओर लेरबा-वि भाग में सेबा करने 
बाले ब्याक्तियों की सेवा-डर्ति तथा निर्यत्रक- महालेस्वापरीक्षक की प्रशा- 


B का संविधान 


<सनीय उाक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेरापरीक्षक से परा- 
u करने के पडचात राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे । 

(६) नियंक्रक-महालेरापरीक्षक के कायीलय के प्रशासन-ब्यय जिन 
के अन्तर्गत उस कायीलय में सेवा करने बाले ब्याक्तियों को, या के बारे 
में, देय सब वेतन, भत्ते और निन्नृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि 
पर भारत होंगे। 


नियंत्रक महा- १४९. निर्यत्रक-महालेरवापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य 

लेऱबापरीक्षक प्राधिकारी या निकाय के, लेरबाओ के सम्बन्ध में ऐसे कसैन्यों का पालन 

म "e और ऐसी जाक्तियों का प्रयोग करेगाजैसे कि संसद्‌-निर्मिता विधि के 
द्वारा या अधीन ART किये जाये तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उप- 
खन्ध नहीं कियाजाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेरबाओं के सम्बन्ध 
में ऐसे कर्तव्यों का पालन ओर ऐसी उाक्तियों का प्रयोग करेगा जेसी कि 
{= संविधान के प्रारम्भ से वीक पहिले ऋ्रमडाः भारत डोमीनियन के ओर 
'प्रान्ता के लेखां के सम्बन्ध में भारत के महालेरबा-परीक्षक को प्रदत्त 
थीं या के द्वारा प्रयोक्‍्तन्य थो | 


स्लेरबे के विधय १५०. संघ के और राज्यों के लेरबाजो को ऐसे रूप में ररबा जायेगा 
में निदेदा देने sar कि भारत का नियंत्रक -महालेरबापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से 


की तिर्यत्रक - 
महालेस्वापरी क्षक 'बिहित करे । 


की डाम्ति. 


लेरबा-परीक्षा १५१. (१) भारत के नियंत्रक-महालेसर्वापरीक्षक के संघलेरबा सम्बखा 
प्रतिबेद्ल . प्रलिबेदनो को राष्ट्रपति के समक्ष उपास्थित किया जायेगा जो उन का संसद 
के प्रत्येक सदन के समदा ररबबायेगा । 
(२) भारत के नियत्रक-महालेखापरीदाक के राज्य के लेखा सम्ब्धी 
प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुरब के समक्ष उपस्थित किया जायेगा 
जो उन का रुसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष ररबवायेगा । 


परिभाशा. 


राज्यों के 
राज्यपाल , 


राज्य की 
-कार्ययालिका 
Kurs 


राज्यथळ की पदावधि. 


w wA w W W.W W.W: 


L अनुसूची के भाग (क) में के राज्य 
अध्याय १.- साधारण 


९५० . यदि प्रसंग से दूसरा अर्थी अपेक्षित म हो तो इस भाग में 
राज्य पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिरिबत राज्य है । 


अध्याय २ - कार्यपालिका 
राज्यपाल 


१५३ . प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा । 


१५४.८१) राज्य की कार्यपालिका उाक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा 
बह इस का प्रयोग इस संबिधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने 
अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा | 

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से - 

(क) ओ कृत्य किसी बर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को 
दिये है दे ger राज्य -पाल को हस्तान्तरित किये हुये 
= समझे जायेंगे 
अथवा 

(रब) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को बिधि द्वारा 
कृत्य देने में संसद्‌ अथवा राज्य के बिधान-मंडल को 
बाधा ना होगी । 


१५५, राज्य के राज्यपाल का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित 
अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेया । 


१०६, (९) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा । 


= 
नियुक्त होने 
के लिये 
अहिताएं . 


राज्यपाल-पद 
के लिये शर्त, 


राज्यपाल द्वारा 
शपथ या 


OT Ee का संविधान 


(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने सहित लेसन 
द्वारा अपना पद व्याग सकेगा । 

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्थों के अधोन रहते हुए राज्य- 
पाल अपने पद ग्रहण की तारीरव से पांच बर्ष की अवधि तक पद धारण 
करेगा: 

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल 
अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा । 


९५७. (९) कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब 
तक कि बरु भारत का नागरिक न हो तथा पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न 
कर चुका हो । 


१५८.९१) राज्यपाल + लो संसद्‌ के किसी सदन का,अऔर न प्रथम 
अनुसूची में उल्लिरिबत किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, 
सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के किसी सदन का,अथवा ऐसे किसी राज्य 
के विधान- मंडल के किसी सदन का; सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये 
तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के 
पद ग्रहण की =] से रिक्त कर दिया हे। 

(२) राज्यपाल अन्य कोई लाम का पद धारण न करेगा । 

(३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का 
-हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्ता और बिदेषाधिकारों का, जो 
संसद्‌-निर्मित विधि द्वारा निधीरित किये जायें, लथा जब तक इस विषय 
में इस प्रकार उपबन्ध नहीँ कियाजाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्ता और 
-बिशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिरिवत हैं, हकक होगा। 

(४) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसको पद की sar में 
'घटाये नहीं जायेंगे । 


१५९ , प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक न्यक्ति,जो राज्यपाल के कृत्यो का 
निर्वहन करता हे, अपने पद्‌ ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय के मुरूय न्यायाधिपति के 
L i उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाथीदा 
| निम्न रूप में दापथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर आपने 


Ë आप - 
स्मिकलाओं 
में राज्यपाल 
के कल्यो का 
निर्बहन . 
क्षमा आदि की 
तथा कुछ अभिः 
योगों में दंडा- 
देश के निल- 
स्बन, परिहार 
या लशुकरण 
करने की राज्य- 
पाल की उक्ति. 
राज्य की 
कार्यपालिका 
शक्ष्ति का 
बिस्तार - 


| =-= | ar 
सहायता शोर 


qT z संबिधान ह” 

हस्ताक्षर करेगा अथीत्‌-- FE 
ब z| hoe CE 

१३०, जल्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हू | 5 

कि में श्रद्धापूर्वक ---( राज्य का नाम) के राज्यपाल का. der, 

कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यो का नि्वेहुन)करूगा | ये 

लथा अपनी पूरी योग्यता से संबिधान और विधि का परि- | 

रक्षण, संरक्षण ओर अतिरक्षण करूंगा और में - ------ | Paes 

(राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण | x 

में निरत रहूंगा | | 

। नक वी 

९६०. इस अष्याय में उपबन्धन की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य | नु 

के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति,जेसा उचित qara 

उपबन्ध बना सकेगा । | ५ 
| T 

१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका ठाक्‍्ति का विस्तार | pe, š 

है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिडदोष | «~ 
-किसी ब्यक्ति के दंड की क्षमा,मविलम्बन, विराम, या परिहार करने की,अथवा Š ý 
दंडादेश =| परिहार या लघूकरण करने की, उस राज्य के राज्य- र 
पाळ को झाक्ति होगी | Fe ७ Z 
१६२. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन J की WA ; 
कार्यपालिका दाक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस Ei 
राज्य के बिधान-मंडल को विधि बनाने की वाक्ति है : Sy 
परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मंडल और संसद को =, 
विधि बनाने की दाक्ति हे उस में राज्य की कोई कार्यपाळिका शक्ति इस Le 
संविधान द्वारा; अथवा संसद्‌ निर्मित किसी बिधि द्वारा, संघ या उसके | SE, P 

प्राधिकारियों को स्पष्टता पूर्वक प्रदत्त दाक्ति के अधीन रह कर, और खे | 

परिसीमित हो कर; ही होवेगी । ह 
मंत्रि-परिषद्‌ Ct 

१६३. (१) "जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल । A a 

से यह अपेक्षा की जाती है कि बह अपने कृत्यों अथबा उन में से किसी को k हे. 
x i š > ` , 

कम A भ्र 

गी 
a X 


[ अन्य 
उपबच्ध « 


[=] का संविधान 


स्थविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल | Ma कृत्यो का 
संपादन करने में सहायत्त और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि- परिषद 
होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा । 

(२) यदि कोई प्रश्‍न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नही कि 
जिस के सम्बन्ध में, इस संवि धान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित 
है कि वह स्वविबेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्वबिवेक से किया हुआ 
विनिइयय अन्तिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता 
पर इस कारण से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वबिकेक से कार्य 
करना; या न करना, चाहिये था। 

(8) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई यंत्रणा दी,और यदि दी ar 
बया दी, इस प्रन की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी । 


१६४. (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल 
के प्रसाद पर्यन्त मंत्रो अपने पद धारण करेंगे : 

परन्तु उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेदा राज्यों में आदिमजातियों के 
कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित 
जातियों और पिछड़े डुये बगी के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्यका 
भी, 1 साधक हो सकेगा | 

(०) मंत्रि- परिषद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होगी । 

(3) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल उस 
से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार; 
पद की और गोपनीयता की डापयें करायेगा | 

(४) कोई संत्री, जे निरन्तर छ मासों की किसी कालावधि तक 
राज्य के बिधान-= गंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की समाप्ति 
पर मंजी न रहेगा । 

(५) मंत्रियों के म | भत्ते ऐसे होंगे जैसे सप्रय समय पर उस 
राज्य का बिधान-मंडल विधि द्वारा निघीरित करे तथा, जन तक 
उस राज्य का विधान- मंडल इस प्रकार निधीरित न करे तब 
तक, ऐसे होंगे जैसे कि ट्वितीय अनुसूची में उल्लिरिबत 
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राज्य का महाधिवक्ता 


हः ar १६५. (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधोडा नियुक्त क ररबने s 
महाधिवक्ता. वाले ब्यबित को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त ||| 
करेगा । š 
(५) "महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि बहउस राज्यकी सरकार को |||| | हे 
'ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्सब्यो | है 
का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय समय पर, भेजे या सपे तथा | न क, ३ के 
उन कृल्यों का तिर्बहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्त | "y 
"समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों। | 2 
(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के "प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा 18 40. Cs 
राज्यपाल द्वारा निधीरित पारिअमिक पायेगा । - e, De 
सरकारी कार्य का संचालन W A 
राज्य की १६६. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही `š Fg 
के राज्यपाल के नाम से की हुईं कही जायेगी । 4 Se 
का, (२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशो और अगन्य लिखते i 
का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा मनाये जाने OR Pel *% 
बाले नियमों में उल्लिखित हो तथा डस | प्रमाणीकृत आदेठा या लिखत FI 
की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि बह राज्यपाल द्वारा x ' = 
दिया ar निष्यादिल आदेडा या लिरबत नहीं है 1 i w Ei 
(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के हा i a 
लिये तथा जहां तक बह कार्य ऐसा कार्य नहीं हे जिस के विषय में इस SR 
संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविबेक से कार्ये करे | e ME 
बहाँ तक मन्त्रियो में उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राज्यपाल नियम MY 7 
खनायेगा । | ERT 
राज्यपाल व्छो १६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का — ; 
जानकारी (क) राज्य*कायी के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के समस्त P 
L&E] आदि -विनिउचय तथा विधान के लिये प्रस्थापनाये राज्यपाल को CN e 
er पहुंचाने का; 4 k pe 
कर्तन्य . (र्व) राज्य- कार्यो के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्था- et 
| सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगाबे; Es <. 
A Pi, 
. °. e ` ` है 
५२ k. š DEET “an 3 नी J | ० Kas RP 
आती ; ह ` 2," Q ei (ss 200 कया 9 Ses š मश 
न आ क > ks apes 
; > * ~ ह * ड 3: 
3 : a ` 622 


El का संविधान 


उस को देने का; === 

(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री = कर दिया हो 
किन्तु मंत्रि- परिषद्‌ ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल 
के अपेक्षा करने पर परिषद्‌ के सम्मुरब विचार के 
लिये ररवने का, 


कर्तव्य होगा । 


प्रध्याय 3 - राज्य का विधान-मंडल 
साधारण 


१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक बिधान-मंडल होगाजो | | 
पाळ तथा — 
(क) पंजाब; पड्चिमो बंगाल, बिहार, मद्रास, मुम्बई और संयुक्त 
प्रान्त के राज्यों में दो सदनों स; 


(रव) अन्य राज्यों में एक सदन से, . 

पमिलकर बनेगा । | 
(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हों sar एक H 
-बिधान-परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां `: 


-केबळ एक q वह विधान-सभा के नाम सेज्ञात होगा । 


१६९.९९) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌ विधि 
= विधान-परिषद्‌ बाले राज्य में विधान-परिषद्‌ के उत्सादन के 
लिये अथवा वैसी परिषद्‌ से रहित राज्य में बेसी परिषद्‌ के सूजन के लिये 
उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधानःसभा ने इस उद्देश्य का संकल्प 
सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत 
देने बाळे सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर 
दिया हो । 

(२) रबंड (९) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संबिधान के संशोधन 
|_| लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तबिष्ट होंगेजो उस बिधि के उपबन्थो को 
प्रभावी बनाने केलिये आवदयक हों तथा ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक ओर 
आनुर्षगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समझे । 

(३) पूर्बोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के 
लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी आयेगी । 
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भारत का संविधान 


१७०. (१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों gJ रहते = प्रत्येक राज्य 
की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्बीचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी। 

(२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक नि्वीचन-क्षेत्र 
का प्रतिनिधित्व उस निबीचन- क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में,जिसके 
लत्सम्बन्धी आंकडे प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के 
आधार पर होगा, तथा आसाम के स्घायत्त जिलों को तथा शिलोग के नगर- 
क्षेत्र ब कटक से मिलकर बने निर्वचन-क्षेत्र को, छोड कर ज्ञ्नसंरच्या के 
प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात 
से होगा | 

É किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी 
अबस्था में पांच सी से अधिक अथवा साठ से कम न होमी ! 

(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्बीचन- क्षेत्र को बांट में दिये जाने 
बाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वीचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वत जनगणना 
में,जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके है,निश्चित की गई अन- 
संख्या से अनुपात सारे राज्य में सर्वन्न यथासाध्य एक ही होगा 1 

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान- सभा 
“में बिभिन्न प्रादेशिक निवीचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा 
ऐसी शेति से ओर ऐसी तारीरब से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन 
“किया जायेगा जैसा करि संसद्‌ बिधि द्वारा निर्धारिल करे । 

"परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से गवधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब 
कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान विधान- सभा का 
विद्वटन न हो जाये । 


१७१. (१) विधान~परिषद्‌ वाले राज्य की बिधान-परिषद्‌ के सदस्यों 
की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संरूया 
| चीथाई से अधिक न होगी । 

परन्तु किसी अबस्था में भी = % 
सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी । 

L जब लक संसद्‌ विधि द्वारा अन्या उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी 
राज्य की विधान-परिषद्‌ की रचना खंड (३) में उपबन्धित रीति से होगी। 

(३) किसी राज्य की विधान- परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त 
संख्या का — 


H का संविधान 


(क) यथाइाक्य तृतीयांश उस राज्य में की Í 
मंडलियों तथा अनन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जैसे 
“कि संसद्‌ विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल 
-कर बने निर्वाचक -मंडलों द्वारा निर्बीचित होगा; 

(रब) -यथाझाक्य द्वादर्शांग उस राज्य W निवास करने बाले ऐसे 
व्यक्तियों से मिल कर बने हुए निर्बीचक-मंडलों द्वारा 
निर्बाचित होगा, जो भारत राज्य- श्षेत्र में के किसी बिड्व- 
बिद्यालय के कम से कम तीन बर्ष से स्नातक हैं अथवा; 
जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अईताऊों को धारण 
किये हुए हैं जो संसद्निर्मित किसी बिधि के द्वारा र्‍या 
अधीन वैसे किसे बिञब-बिद्यालय के स्नातक की अहैः 
aai के तुल्य विहित की गडे हो; 

| GT) यथाइाक्य gra<sirar ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निवीचक 

मंडलों द्वारा निवीचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक 

पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी गशिक्षा- संस्थाओं में 
पढ़ाने के काम में कम से कम तीन अर्ष से ले हुए हें 
जेयी कि संसद निर्मित बिधि के द्वारा या अधीन विहित 
की जायें ; 

च -यथाइाक्य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा 
ऐसे ब्यक्तियों में से निर्वाचित होगाओ सभा के सदस्य 
नहीं हैं; 

| (ङ-) ओष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निदीशित होगे 

1 | जो कि इस अनुच्छेद के रबंड(०५) में उपबन्धित हें । 

। (४) रबंड (३) के उपरबंड (क), (रव) और (ग) के अधीन निर्बीचित 

होने बाले सदस्य ऐसे प्रादेदिक 'निर्वीचन-क्षेत्रो में चुने जायेंगे, जेसे कि 

संसद्= निर्मित किसी बिधि के अधीन या ड्रारा ARa किये जायें तथा उक्त 

उपरबंडों के , और उपरबंड (य) के , उधोन होने बाले निबीचन अनुपाति-प्रति- 

-निधित्व पड्ठति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे । 

(५) खंड (३) के उपरबंड (ङः) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाप-निर्देशित 
किये जाने बाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे 
में विदोष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हे, आथीत- 

साहित्य, बिज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन ओर सामाजिक सेबा 
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E . ९१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक कागल | पहिले ही 
विद्यटित न कर दी जाये लो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त ताशेख 
से पाच वर्ष तक चाळू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्षे की 
उक्ल कालाबघि की समाप्ति के परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा: 
= उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन 
में है, संसद्‌;विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बटा सकेगा, जो एक बार 
एक बर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अबस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन 
का अन्त हो जाने के पठचात्‌ छ मास की कालाबधि से अधिक विस्तृत न 
होगा । 

Ë ) राज्य की विधान-परिषद्‌ का विधटन न होगा, किन्तु उसके 
सदस्यों में से यथादावय निकटतम एक तिहाई संसद्‌ निमित विधि द्वारा 
बनाये गये तद्विषयक उपबन्ध के अनुसार; प्रत्येक द्वितीय बर्ष की सप्रात्त 
पर यथासभ्भब शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे । 


१७३. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में के किसी स्थान 
बिधान-मंडल की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अहे न होगा जब लक कि — 


न्यान न्यु (क) बह भारत का नागरिक न हो; 

yfr, (रब) विधानसभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चास वर्ष 
य तथा विधान-परिषद्‌ के स्थान के "लिये 
कम से कम लीस बर्ष की आयु का; न हो; तथा 


(ज) ऐसी अन्य आईताये न ररबता हो जो कि इस बारे में संसद्‌ 
“निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन बिहित कने 
जायें । 
राज्य के १७४. (१) राज्य के बिधान-मंडल के सदन या सदनें को प्रति बषै 
बिधान-मंडल कम से कम दो बारअधिबेशन के लिये आहत किया जायेगा तथा उनके 
| सत्त, एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सन्न की प्रथम बैठक के लिये 
= a नियुक्त तारीरब के बीच छ मास का अन्तर न होगा । 
(२) खंड ९१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय समय पर- 
(क) सदनों को उतथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, 
L- बह उचित समझे; अधिबेडान के लिये आहूत कर 
सकेगा I 
(रब) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा ; 
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के अ'धिकार. 


| == 1 सभा 
का अध्यक्ष 


१७५ . (१) विघान- सभा =l अथवा राज्य में । होने 
की अबस्था में उस राज्य के बिधान-यंडल के किसी एक सदन को, 
अथवा साथ सगवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा 
तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा 

१२) राज्यपाल राज्य के विधान- मंडल में उस समय लंबित किसी 
विघेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधान - 
मंडल के सदन आथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस सदन को 
कोई सन्देहा इस प्रकार भेजा गया हो बह सदन उस सन्देश द्वारा अपे- 
कतित विचारणीय विषय पर यथासुविधा झीप्रता से विचार करेशा । 


१७६. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में बिधान-सभा को ,अथवा राज्य 
में विधान-परिषद्‌ होने की अरवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, 
राज्यजल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान- मंडल को 


खतायेगा । 


(२) सदन या किसी भी सदन का प्रक्रिया के विनियामक नियमों 
से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की यचो के हेतु सपय रखने के 
"लिये तथा सदन के आन्य कार्य पर इस चचो को पूर्ववर्तिता देने के 
लिये उपबन्ध किया जायेगा । 


ना होगा । 


१७८. राज्य की प्रत्येक बिधान-सभा यथासभ्भव शीट अपने दो 
सदस्यों का ऋमदा: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेरी तथा जबजब 


भारत का संबिधान 


(ग) विधान-सभा का बिघटन कर सकेगा । 


९७७. राज्य के प्रत्येक मंत्री ओर महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि 
बह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में बिधान-परिषद्‌ होने 
की अवस्था में दोनों सदनो में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों 
में भाग ले तथा विधान मंडल की किसी समिति में जिस में उसका नाम 
सदस्य के रूप में दिया गया हो, बाले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में 
भाग ले; किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक्क 


राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी 
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? और उपाध्यक्ष. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य I ||. “”, 
«६६ ॐ को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्षा चुनेगी। | |... . "E 
F अध्यक्ष और १७९ , विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण (ड्‌ 2 f 2 
j उपाध्यक्ष की करने बाला सदस्य — हि| ||. `. `` 
k पदरिक्सता, नहीँ : कि L 
' कका (क) यदि सभा "का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद by 
पद से हटाया "रिक्त कर देगा; Ha "+ 
| जाला . (रब) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेरव ERAT l -| रि 
| + उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यवि बह सदस्य अध्यक्ष ui | ह | 
| हे. तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा-यदि बह सदस्य ] य 
H उपाध्यक्ष छै, अपना पद्‌ त्याग सकेगा; 1-1”. ` 
Js f लथा 
है (ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ||||, ||| || ss. 
छः AA 2 हटाया जा | | n WE 
s परन्तु रबंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोडे संकल्प तब तक प्रस्ताबित |||...” 
$ É | न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय l w š. 
| l | दी गई हो : w: 1”. 
॥॥॥१॥ परन्तु यहऔर भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन कियाजाये लो ह. e 
qe x. | -बिघटन के पद्चाल्‌ होने बाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेदन के ठौक Ñx I" a र 
II | -पाहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा । IE i | 
H" i यक्षः १८०. (३) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्‍त हो तब उपाध्यक्ष अथबा,यदि ie : . F 
H- Ë= उपाध्यक्ष का पद भी रिक्‍त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य,जिसे राज्य- | - र P; 
A | अध्यक्ष के रूप पाळे उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्सब्यो का पालन करेगा |||| : ||| o 
gi में कार्य करने (२) विधान~ सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति “में 9 
z की, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अथया; यदि बह भी अनुपास्थित है लो, ऐसी व्यक्ति, जो सभा की क्ति 
š B या अन्य ग्रक्रिया के नियमों से निधीरित किया जाये, अथबा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति A io 
l . | आ उपस्थित नहीं हो तो, अन्य ब्यक्ति, जिसे सभा निधीरित करे, अध्यक्ष के fF s p 
K i I ` रूप में कार्य करेगा । WE w P: 
', R | जब उसके पद १८१. (१) विधान-सभा की किसी बैठक मे;जन अध्यक्ष के अपने a रः 


Ë 'का संविधान 


हटाने का पद से कोई हटाने का संकल्प विचाराधीन हो == अथवा | 
kuis Aa उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तथ 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष; उपस्थित रहने पर भी,पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० 
उपाध्यक्ष सभा कें रबेंड १२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में 
की बैठकों r होंगे जिसमें कि बे उस बैठक के सम्लन्ध में लाभू होते W जिस 
पीठासान न से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है । 
pas (२)जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान 
सभा में बिचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने तथा दूसरे ग्रकार से 
उस की कार्यबाहियों में भाग छेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ 
में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कारयवाहियों 
मे किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मल देने का हकक होगा किन्तु मत 
साम्य होने की दशा में न होगा | 


विधान-परिघद्‌ १८० . प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌,जहां ऐसी परिषद्‌ हो, यथा- 


के सभापति सम्भव जीघ्र; अपने दो सदस्यों को क्रमा: अपना सभापति और उपसभा- 
और उपसभा- 


पति चुनेगी तथा जब जब सभापति या उपसभापति का पर्‌ रिक्‍त हो तब 
तब परिषद्‌ किसी अन्य सदस्य का यथास्थिति सभापति या उपसभापति, 


चुनेगी । 


१८३ . विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण 
करने घाला सदस्य - 
(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता सो अपना पद 
"रिक्त कर देगा; 
(रब) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो 
हटाया ज्ञाना. उपसभापति को सम्बोधित होगा यन्ति बह सदस्य सप्रा 
=पति है तथा सभापति को सम्बोधित होगा यदि बह 
"सदस्य उपसभापति हे, अपना पद त्याग सकेगा; 
तथा 
| —! “परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
"पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगाः 
परन्तु रबंड (ग) के प्रयोजन के एलिये कोई संकल्प तब लक 


F भाषति 
या s= 
व्यक्ति की 
सभापति-पद्‌ 
के कर्तव्यों के 
पलन करने 
की अथबा 
सभापति के 
रूप में कार्य 
करने की. 


जब उस के पद 
से हटाने का 
सकल्प बिया- 
राधीन हो तब 
सभापति या 
उपसभापति 
पीठासीन 

न होगा, 


अध्यक्ष ओर 
उपाध्यक्ष तया 
सभाएति ओर 


उपसभापति 


के a 
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प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस J के प्रस्तावित करने 
के अविप्राय की कम से कम योदह दिन की सूचना नदे दी गई हो । 

१८४. (९) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति अथवा, 
-यदि उपसभापति का पद रिक्त हो तो,विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य; 
जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे,उस पद के कर्तव्यों का 
पालन करेगा । 

९९) विधान- परिषद्‌ की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति 
में उपस्भापति अथवा; यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा ब्याक्ति, जा 
परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों से नि्धीरित्त किया जाये,31थवा, यदि ऐसा 
कोई व्यक्ति उपास्थित नहीं है तो,ऐसा अन्य ब्यक्ति जिसे परिषद्‌ निधीरित 
करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा । 


१८५. (१) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में ,जब सभापति को 
अपने पद से हटाने रा कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति,डाथवा 
जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प दिचाराधीन हो 
-तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद 
१८४ के रबंड (२) के उपबन्ध उरी रूप में एत्येक ऐसी बैठक के 
सम्बन्ध में लागू होगे जिसमें कि बे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते 
है =] से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं । 

(२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान 
परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब उस को परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरे प्रकार 
से उस की कार्यकटियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद 
१८९ में किसी बात के होते हुए भो, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्य- 

याहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा 
Teg मत साम्य की दशा में न होगा । 


१८६. विधान- सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा विधान-परिषदु 
के सभापति और उपसभापति को, ऐसे बेतन और भत्ते, जैसे PRT: 
राज्य का विधान" बंडल विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये 
उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे बेतन और भत्ते,जेसे कि ट्वितीय 
अनुसूची में उल्लिर्बित हैं, दिये जायेंगे । 

१८७ . ९९) राज्य के विधान-पंडल के सदन या प्रत्येक सदन का 
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(०) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा 3 के विधान-पंडल के 
सदन या रसदनों के साचिविक कर्मचारी-ब्रुन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त 
व्याक्तियों की सेवा की शाती का, विनियमन कर सकेगा । 

(3) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान-मंडल उपबन्ध 
नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान-सभा के अध्यक्ष से, था 
विधान-परिषद के सभापति से,परामओश कर के सभा या परिषद्‌ के 
साचिनिक कर्भचारी-ख्रून्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की 
जाती के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने 
कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 


पृथक साचिबिक कर्मचारी- बुन्द होगाः 

परन्तु विधान-परिषद्‌ बाळे राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस 
'रबंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे 
विधान-मंडल के दोनों सदनों के "लिये सम्मिलित पदों के सूजन की 
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रह कर ही प्रभावी होंगे । 


१८८. राज्य की विधान-सभा अथबा' विधान-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य, 
अपना स्थान ग्रहण करने से पूव, राज्यपाल के अथवा उस के द्वारा उस 
लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष; तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये 
“दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, दापथ लेगा या प्रति्तान करेगा तथा उस पर 


हस्ताक्षर करेगा । 


कार्य संचालन 


१८९. (१) इस संविधान में अन्यधा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर 
किसी राज्य के ब्धिन- मंडल के किसी सदन की किसी चेठक में सब 
प्रश्नों का निधोरण, अध्यक्ष या सभापति या उस के स्प में कार्ये करने 
बाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपास्थित तथा मत देने = 


बहुमत से किया जायेगा । 


अध्यक्ष अथवा समापति या उस के रूप में कार्य करने वाला न्यक्ति 
| देगा, पर मत साम्य की अबस्था में उसका निणीयक मत 


होगा और बह उस का प्रयोग करेगा ! 


१२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भो राज्य के विधान — 
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“मंडल के किसी सदन को कार्य करने होगी; "s यंदि बाद 
“में यह पता चळे कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक्क न धा, 
कार्यवाहियों में उपास्थित रहा, उस ने मत दिया अथबा अन्य प्रकार से 
भाग लिया, तो भी राज्य के विधान- मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी। 

९३) जब तक राज्य का बिधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबस्थित 
न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का उरधिवेहान 
गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के सपरत सदस्खे 
का सम्पूणी संख्या का दहांदा,ड्स में सेजो भो अधिक हो, होगी । 

(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद के अधिवेशन 
में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप 
में काये करने बाले ब्यक्ति का कर्तव्य होगा कि बह या तो सदन का 
स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के "लिये निलम्थित कर दे जब 
-तक कि गणपूर्ति न हो जाये । 


सदस्यों की अनहताए 


१९०. (१) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडळ के दोनों सदनों 
'का सदस्य न होगा तथाजो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निबीचित 
हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये 
उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपनन्ध बनायेगा । 

(२) कोडे व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिस्बित दो या अधिक राज्यें 
के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या 
अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो 
ऐसी कालाबवि की समाप्ति के पठ्चात्‌, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये 
नियमों में उल्लिस्जित हो, ऐसे सब राज्यो के विधान-मंडलों में ऐसे ब्यक्ति 
का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य 
राज्यों में के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग 
नदियाहो। 

९३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य - 

(क) अनुच्छेद १९१ के रवंड (१) में वर्णित अनर्हताझो में से 

“किसी का भागी होज़ाता है; अथवा 
L] -यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित अपने 
-हस्लाक्षर सहित लेरब द्वारा अपने स्थान का त्याग 
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कर देता है , 
"तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्‍त । 

(४) यदि किसी राज्य के विधान- मंडल के किसी सदन का 
सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस 
के सब अधिवेदानों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त. 
घोषित कर सकेगा : 

परन्लु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना-किसी ऐसी 
कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्रावसित 
अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है । 


i के १९१. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान- || 
kabi मि -परिषद का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनहे 
उरनर्हताये . -होगा - | 

(क) यदि बह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लि- 

"सित किसी राज्य की सरकार के अधीन;ऐसे पद को 
छोड़ कर जिसे धोरण करने बाले का अनह न होगा 
उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया 
हे, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है; 

(रब) यदि बह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी 
घोषणा बिद्यमान हे; 

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; 

(ष्य) यदि बह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी बिदेशी 
राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका 
है, अथवा किसी विददी राज्य के प्रति निष्ठा या अनु- 
'षक्‍्ति को अभिस्वीकार किये हुए हे; 

(इः) "यंदि बह संसद्‌ निमित किसी विधि के द्वारा या अधीन == 
प्रकार अनई कर दिया गया हे । 

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोडे ब्यक्ति भारत सरकार 
के अथवा प्रथम अनुसूची में उस्लिरिवित किसी राज्य की सरकार के अधीन 
|_| का पद धारण करने बाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा 
कि बह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री हे । 
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१९२. (१) यदि कोई प्रश्‍न उठता हे कि राज्य के =] z 
सदस्य अनुच्छेद १९१ के रवंड (९) में बर्णित अनहैताओं का भागी हो 
“गया है या नहीं तो बह प्रश्‍न राज्यपाल को बिनिइचय के लिये सौंपा जायेगा 
तथा उसका विनिद्यय अन्तिम होगा | 

(२) ऐसे किसी प्रन पर विनिक्चय देने से पूर्वी राज्यपाल निवीचन - 
आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा । 


१९३ , यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद्‌ में कोई व्यक्ति 
सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओ की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा 
“यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता के लिये उरई नहीं हूं अथवा अनहे 
कर दिया गया हूं अथवा संसद्‌ द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
किसी बिधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिठ्ठ कर दिया गया हूं,बेडता 
र्‍या मतदान करता हे, तो बह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार 
बैठता है या मतदान करता है, पांच सी रुपये के दण्ड का भागी होगा जो 
संघ को देय त्रण के रूप में बसूल होगा | 


राज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की 
शक्तियां,विदेषाघिकार और उन्मुक्तिया 


१९४. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा बिधान-मंडल की प्रक्रिया 
के विनियामक नियमों ओर स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
राज्य के विधान-मंडल में बाळू स्वातन्ञ्य होगा । 

(२) राज्य के विधान- मंडल में या उस की किसी समिति में 
कही I बात अथवा दिये =]| मत के विषय में विधान- 
मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही 
न चल सकेगा और न किसी ब्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के 
-किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, "पन्न, 
मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यः 
= चल सकेगी । 

(३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का; 
L] विधान- मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, 
जाक्तिया, विदोधाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी;जैसी बह विधान- 
मंडल, समय समय पर; विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस 
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प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही a| 
के प्रारम्भ 'पर Raa की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की 
तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं | 

(४) "जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानः 
मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति प्रे बोलने काःअथवा 
अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का; अधिकार हे उन के 
सम्बन्ध में खंड (१), (२) और ९३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस 
"प्रकार बे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हे । 

९९५. राज्य की बिधान-सभा ओर विधान-परिषद के सदस्यों को 
"ऐसे वेतनों और भत्तों के ,जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल;विधि द्वारा, 
"समय समय पर निधीरित करे, तथा जब तक तट्टिषयक उपबन्ध डस 
प्रकार नहीं बनाया जाता, लब तक ऐसे वेतन, और भरतो के, ऐसी दरों 
से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 
उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, 
“पाने का' हक्‍क होगा | 


विधान प्रक्रिया 


१९६.(१) धन-विधेयकों तथा अन्य क्सिय-विधेयकों के विषय में 
अनुच्छेद १९८ ओर२०७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, 
'बिधान-परिषदु बाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन में आरम्भ 
हो सकेगा | 

(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई 
"विधेयक ,बिधान परिषद्‌ वाले ,राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब 
"सक पारित न समझा जायेगा जब तक कि या तो बिना संदोधन के या 
“केवल ऐसे संशोधने के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये जथे 
हैं; दोनों सदनों द्वारा बह स्वीकृत न कर लिया गया हो । 

(३) किसी राज्य के विधान- मंडल में लम्बित-विधेयक उस के सदन 
र्‍या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत न होगा। 

(४) "किसी राज्य की विधान~परिषद्‌ में लम्बित-विधेयक ,जिस को 
-बिधान-सभा ने पारित नहीं किया है,विधान- सभा के विघटन पर व्यपगत 
न होगा । 

(५) "कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान-समा में रूग्बित हे, 


E 
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T बिधान- 
परिषद्‌ की 
उाक्तियों का 
निर्बन्धन, 
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अथवा, जो विधान-सभा से पारित होकर विधान-पॉरिषद्‌ s=: है, 
-बिधान~ सभा के बिधरन पर व्यपगत हो जायेगा 1 


१९७. (१) यदि विधान-परिषद्‌ बाले राज्य की विधान-सभा द्वारा 
"किसी विधेयक के पारित हो जाने लथा बिधान-परिषद्‌ को पहुंचामे जाने के 
'पडचात]- 

(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; 
अथवा 
(रव) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक ररवे जाने की तारीरव से उस 
से बिधेयक पारित हुए विना तीन मास से अधिक समय 
व्यतित हो जाता हैं; अथवा 
(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधना सहित पारित होता 
हे जिन से सभा सहमत नहीं होती, 
तो विधान- सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वरि नियमों 
के अधीन रह कर, उसी या किसी आगे आने बाले सन्न में ऐसे किन्ही संशो- 
घनों सहित या बिना, यदि कोई हों,जो बिधान-परिषद्‌ ने किये हे; सुझाये है, 
या स्वीकार किये हे, पुनः पारित कर सकेगी तथा लब इस प्रकार पारित बिघेर्‌ 
-यक को विधानपरिषद को पहुंचा सकेगी । 
= “यदि बिधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार J पारित हो 
जाने तथा बिधान-परिषद को पहूंचाये जाने के पदचात्‌ - 
(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; 
अथबा 
(रब) परिषद्‌ के | ररबेजाने की तारीरब से, उस 
से विधेयक पारित हुए विना एक मास से अधिक समय 
व्यतीत हो जाता है; अथवा 
(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनो सहित पारित होता है 
जिन्हें सभा स्वीकार नहो करती , 


| तो बिधेयक राज्य के बिधान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा 


L- 'जिस में कि बह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधना सौहत,यदि कोई 
हों, जो कि बिधान-परिषद्‌ द्वारा किये या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा 
-ने स्वीकार कर लिये हॉ, दूसरी बार पारित किया गया था | 

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं होगी । 


F बिधेयक 
दिएयक दिठोष 
प्रक्रिया. 
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१९८. (९) auaa में धनरविधेयक ] = किया 
जायेगा। 

(२) विधान- परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने 
के पद्यात्‌, धन- विधेयक विधान-परिषद्‌ को, उस की सिपारिदों के लिये; 
पहुंचाया जायेगा तथा विधान=परिषद्‌ विधेयक की प्राप्ति की ताशेरब से 
चोदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित 
बिधान-सभा को लोटा देगी तथा ऐसा होने पर बिधघान- सभा, विधान- 
परिषद्‌ की सिपारिशों में से सब को. या किसी को, स्वीकार या अस्थी- 
कार कर सकेगी। 

i ) यदि विधान--परिषद्‌ की सिपारियों में से किसी को विधान-सभा 
स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक विधान-परिषद्‌ द्वारा सिपारिठा किये 
जये तथा विधान- सभा द्वारा स्वीकृत संदोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा 
पारित समझा जायेगा । 

(४) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशे में से किसो को भी विधानः 
सभा स्वीकार नही करती हे तो धन-विधेयक ' बिधान=~ परिषद्‌ द्वारा Rar- 
Ra किये गये किसी संशोधन के बिना,उस रूप में दोनों सदनों द्वारा 
पारित समझा जायेगा जिस में कि बह विधान- सभा द्वारा पारित किया 
गया था । 

(५) यदि बिधान~सभा द्वारा पारित तथा बिधान-परिषव को उसकी 
-सिपारिदों के लिये पहुंचाया गया धन=विधेयक उक्त चोदह दिन की काला- 
-बघि के भीतर विधान-सभा को लोटाया नहीं जाता तो उक्त कातादधि 
की समाप्ति पर बह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस 

में बिथान-सभा ने उस को पारित किया था । 


१९९. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई बिधेयक थन - 
-विषेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिरिबित विषयों में से सब अथवा 
किसी से सम्बन्ध ररबने बाले उपबन्ध हो अन्तर्वि है, अर्थात- 

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, "परिहार, बदलना 
L | 

(रब) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, आथवा कोई प्रत्याभूति 
देने का; अथबा राज्य द्वारा लिये गये अथबा लिये 
जाने बाले "किन्ही वित्तीय आभारों से सम्बद्ध बिधि 


El का z| 


'के संशोधन करने का, विनियमन; 

GT) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभ्रिः 
रक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से 
धन निकालना; 

तच) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग ; 

| (डः) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित न्यय घोषित 

करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को धदाना ; 


पव) राज्य r संचित निधि के या राज्य के लोक लेरचे मध्य | 

घन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन की अभिरक्षा या । 
निकासी करना; अथवा 

(ऊ) उपखंड (क, से (य) तक में उल्लिस्वित विषयों में से | 

"किसी का प्रासंगिक कोई विषय । 

| 

| 


lI (२) कोई बिधेयक केबल डस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा 
-कि बह जुमोनों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का; अथवा अनुज्ञप्तियों के 
लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं के लिये फरसों की,अभियाचना का 
-या देने का; उपबन्ध करता है अथवा, इस कारण से कि बह - किसी 
स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर 
के उगरोपण, उत्सादन, पारिहार , बदलने या "विनियमन का उपबन्ध 
करता हे । 
(३) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि विधानपरिषद्‌ बाले किसी राज्य के 
'विद्यान- मडल प्रे पुरः स्थापित कोई विधेयक घन-विधेयक रे या नहीं ar 
उस पर उस राज्य ब विधान-सभा के अध्यक्ष का बिनिइचय अन्तिम होगा 1 
(४) अनुच्छेद ९९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान-परिषद्‌ को 
भेजा जाता है तथा जब बह अनुच्छेद २०० के अधीन आनुमति के लिये राज्य के 
राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक घन- विधेयक पर 
-विधान-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि 
बह धन-विधेयक है। 


२००. जब राज्य की बिधान- सभा द्वारा,अथबा विधान-परिषद्‌॒वाले 
|_| | अनुमति. राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया 
| जया हो तब बह राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल 
| -यह घोषित करेगा कि बह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति 


E का 


F लेता हे अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के = कर लेता है: 
परन्तु राज्यपाल अनुपाति के लिये अपने समक्ष विधेयक ररवेजाने के 
पदचात्‌ यथाझीष्र उस विधेयक को, यदि बह धन-विधेयक नहीं हे तो, 
सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ लोटा सकेगा कि सदन या दोनों 
सदन विधेयक पर अथबा उस के किन्ही उल्लिरिवत उपबन्धां पर पुनाक्चार 
करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधना के पुरः स्थापन की बांछनीयता 
पर विचार करें जिन की उसने अपने संदेझ भें सिपारिझ की हो तथाजय 
विधेयक इस प्रकार लोटा दिया गया हो सब सदन या दोनों सदन विधेयक 
पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा 
L सहित या रहित पुनः पारित हो जाता हे तथा राज्यपाल के 
समक्ष अनुमति के लिये ररबा जाता हे तो राज्यपाल उस पर अनुमति 
ना रोकेगाः 

परन्तु सह और भो कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो, 
राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्यीकरण होगा 
कि बह स्थान, जिस की पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा 
बनाया गया हे; संकटापन्न होजायेगा,उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न 
देगा किन्तु उस राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा । 


२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या 
तो सम्पति देता हे या सम्मति रोक लेता हे : 

परन्तु जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को 
-यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के बिधान-मंडल 
के सदन को या सदनों को ऐसे संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० 
के पहिले परन्तुक मे वर्णित है, लोटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार 
लीटादिया जाय तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीरब से छ महिने की 
=] अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर से 
बिचार किया जायेगा तथा,यदि बह संशोधन के सहित या विना सदन 
या सदनों द्वारा फिर से पारित होजाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष उस के 
ined के लिये पुन: उपस्थित किया जायेगा | 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


२०२. (१) प्रत्येक बित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल 


M. 


` 


ज्य का संविधान 


के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल a की उस ~A लिये 
प्राक्कलित प्राप्तियों ओर arar का विवरण रस्यबायेगा जिसे डस संबिघान के 
डस भाग में “ बार्षिकि-वित्त-बिबरण” के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। 

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण में व्यय के प्राककरून में दिये हुए - 

(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय 
के रूप में बर्णित हे उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ; 
तथा 

(रब) राज्य की संचित निधि से कियेजाने बाले अन्य प्रस्थापित 
ब्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया , 

पृथक्‌ प्रथक दिरवाई जायेंगी, तथा राजस्व- लेखि पर होने बाले ब्यय का 
अन्य ब्यय से =< किया जायेगा । 
(४) -निम्नबर्सी व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित ब्यय होगा- 

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां ओर भत्ते तथा उस के पद से 

सम्बद्ध अन्य व्यय; 

(रब) विधान-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के, तथा किसी 

राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में विधान - 
-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति के भी,बेतन और 
अत्ते; 

ठा) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के अन्तः 

जत ब्याज, निक्षेप-निधि- भार; और मोचन भार, उधार 
लेने और ऋणर सेवा और ऋणमेचन सम्बन्धी अन्य 
व्यय, भी है; 

cs किसी उच्चन्यायालय के =| और wa 

“विषयक व्यय; 

¿= "किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय,आलत्ति 

या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोडे राठिया 

'(थ) इस संबिधान से या राज्य के विधान-मंडल से बिधिद्वारा इस 

-प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 


२०३. (९) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्ब प्राकलन 
-बिधान- सभा में मतदान के लिये न ररवी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी 
बाल का यह अर्थ न किया जायेगा कि | 


- का संविधान 


में से किसी पर चची षो रोकती हे । 
(२) उक्त प्राक्कलनों मे से जितनी अन्य ब्यय i 
सभा के समक्ष अनुदान-मांग के रूप में रखी जायेंगी तथा विधान-सभा को 
डाक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे sar किसी मोग 
को, उस W उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे । 
(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी मी अनुदान की पोग 
ना की जायेगी । 


२०४. (१) विधान-समभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये 
जाने के बाद यथासम्भव शञ्षीघ्र राज्य की संचित निधि में से- 
(क) सभा द्वारा इस अकार किये अनुदानों की; तथा 
(रब) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों 
के समक्ष पहिले ररवे गये विवरण में दी हुई राशि से 
किसी भी अबस्था में अनधिक ब्यय की, 
पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों केविनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित 
किया जायेगा । 

. | इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने 
अथवा | के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि "पर 
भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने बाला कोई 
संबोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधानमंडळ के सदन में या 
किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के 
अधीन अप्रवेश्य हे या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का बिनिश्चय 
अन्तिम होगा । 

९३) अनुच्छद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य 
की संचित निषि में से, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि 
द्वारा किये गये विनियोग के आधीन निकालने के अतिरिक्त और कोवे धन 
निकाला न'जायेगा । 

२०५. (१) यदि 

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि 
ज्ञारा किसी विक्षेष सेवा पर चालू बित्तीय घर्ष के वास्ते 
व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राहि उस वर्षे के 
प्रयोजनों के लिये अपयीप्त पाई जाती है अथवा उस धर्ष 


rè 
g 


El वही 
के बार्षिक-वित्त-बिबरण 3 L का : 
पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चाळू वित्तीय वर्षे में है ">> 
आव्यकता पैदा हो गई है, अथवा TP न्य लि 
E 'किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर;उस सेवा और उस घर्ष री. ¿len 


के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो 

गया है, | 
तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान- मंडळ के सदन अथवा सदनों के | 
समक्ष उस व्यय का प्राक्कलित की गई राशि को दिरवाने चाला दूसरा 
विवरण ररबवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी 
अधिकाई के लिये मोग उपस्थित करायेगा। 

(२) ऐसे किसी विबरण और व्यय या मोग के सम्बन्ध में, तया राज्य 
की संचित निधि में से ऐसे ब्यय अपथघा ऐसी माग से सम्बन्धित अनुदान 
की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली 
किसी विधि के सम्बन्ध में भी,अनुच्छेद्‌२०२,२०३ औरः२०४ के उपबन्ध वैसे 
ही प्रभावी होंगे, जैसे कि बे बार्षिक-वित्त-विवरण तथा उस में बर्णित व्यय अथवा 
अनुदान की किसी मोग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या 
अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई 
जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं । 


लेरबानुदान, २०६.९१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए 
(जमर्नी भी किसी राज्य की विधान-सभा को — 
i (क) "किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्रारळलित व्यय के 


बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतः 
दान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की 
पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में 
अनुच्छेद 2०४ के उपबन्थो के अनुसार विधि के पारण 
के लम्बित रहने लक ;पेदागी देने की ; 
| जब कि किसी सेबा की महत्ता या अनिश्चित स्प के कारण 
मांग ऐसे ब्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती 
जैसा कि वार्षिक-बित्त-विबरण में साधारणतया दिया 
जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति-स्त्रोतों पर अप्रत्याशित 
मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की ५ 


v भा z r a ` 
SN ह > y >. ` ***, 1 
~ < x के.) होती uw 
s. $r. स ४ T y ° x 
4 - 
` a - 
> MR, ५ ७ शोर 
e bas . ' i 
. is = 
r < t 
Ë = . क्र aX nt 
ef. ° क्र 


= का संविधान 


(ग) किसी बित्तीय बर्ष की चालू सेवा i भाग न 
'हो ऐसा आपबादिक अनुदान करने की, 

डाक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं. उन 
के लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत 
करने की झाक्ति राज्य के विधान-मंडल को होगी । 

(२) रबंड (१९) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस 
रबंड के अधीन बनाई जाने बाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ 
और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगेजेसे कि वे बार्षिक -वित्त-विबरण 
में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य 
Ë संचित निधि में से ऐसे ब्यय की पूर्ति के लिये घनों का बिनियोग m- 
कृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं । 


२०७, (९) अनुच्छेद १९९ के रबंड (९) के (क) से (च) तक उप- 
रवंडों में उल्लिरिवत विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेः 
यक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिडा के विना पुरःस्थापित या प्रस्तावित 
r कियाजायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान-परिषद्‌ में 
पुरः स्थापित न कियाजायेगा : 

"परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने 
बाले | संशोधन के प्रस्ताव फे लिये इस रवंड के अधीन किसी Rar- 
Rar की अपेक्षा न होगी । 

ca) "कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये 
उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वहजुमीने 
या अन्य अर्थ दंड के उअरोपण का, अथवा अनुज़प्तियों के लिये फीस की; 
या की हुई सेवाओं के लिये फीस की,अभियाचना का या देने का,उपबन्ध 
'करता है,अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय 
द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लियेकिसी कर के आरोपण, उत्सादन,परिहार, 
बदलने ar विनियमन का उपबन्ध करता हे | 

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने siz masr में लाये 
जाने पर राज्य की रांचित निधि से व्यय करना पडेगा वह विधेयक राज्य के 
विधान- मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब 
तक कि ऐसे विधेयक पर बिचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल 


ने सिपारिश न की हो । 


£ के 
बिधान- मंडल 
में विसीय 
कार्य सम्बन्धी 
प्रक्रिण का 
बिधि ड्रारा 
Riaan. 
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साधारणतया प्रक्रिया 


२०८. (१) इस संविधान के उपबन्थो के अधीन रहते हुए, न्‌ के 
'विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन 
के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । 

Ca) जब तक रवंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक 
इस संविधान के प्रारभ्भ से ठीक पहिले, तत्स्थाची राज्य के प्रान्तीय विधान- 
मडल के सम्बन्ध में,जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त ये 
वे, ऐसे स्पभेदों और अनुऋलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान- सभा 
का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति करे,उस राज्य के विधान - 
मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे । 

९३) विधान-परिषद्‌ बाले राज्य में बिधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान 
“परिषद्‌ के सभापति से परामडी करने के पडचात्‌ राज्यपाल,उन में परस्पर 
संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा । 


२०९ . वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन 
से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा 
राज्यका संचित निधि में से धन का विनियोग करने बाले किसी विधेयक 
से सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और 
कार्यरंचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, ओर जहां सक, इस 
अकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) 
के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये 
गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के रवंड (२) के अधीन राज्य के विधान 
-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से;असंगत हे 
तो, और बहा तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा । 


२१०. (१) भाग १० में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ 
'के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान- मंडल में कार्य राज्य की 
राजभाषा या भाषाओं मे या हिन्दी में या अंग्रेजी में कियाजायेगा: 
परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का 
सभापति अथबा ऐसे रूप में कार्ये करने बाला व्यक्ति किसी सदस्य को 
जो उपर्येक्त भाषाओं में से किसी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर 
सकता, अपनी मातृभाषा में सदन का सम्बोधित करने काअनुत्ञा दे सकेगा। 


.. 
g 


T 
विधान- प्रंढल 
की कार्य - 
बाहियों की 
जांच न करेंगे 


Raura- मंडळ 
के fafa- 
काल मैं राज्य- 
पाल की 
manar 
प्रर्यापन- 
sa. 
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(२) जब लक राज्य का विधान-मडल विधि पस A उपबन्ध 
ना करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि “या 
अंग्रेजी में” ये दाब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं । 


२१९. उच्चतमन्यायालय' या किसी उच्चन्यायालय' के किसी न्यायाः 
घीझ के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के 
'विधान-मंडल में कोडे == न होगी । 


२९२.९१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियपिता के आधार पर राज्य 
के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोड आपत्ति न 
की जायेगी। 

(2) राज्य के विधान-मंडल का कोडे पदाधिकारी या सदस्य जिस 
में उस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान- मंडल में ग्रक्रिया को 
या कार्यसंचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की 
शक्तियों निहित है उन दाक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के 
विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा | 


अध्याय ४ - राज्यपाल की विधयिनी शक्तियाँ 


२१३. (१) उस समय को छोड़ करज़ब कि राज्य की विधान-सभा; 
T विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र 
में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान होजाये कि दुरन्त कार्य- 
वाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां बर्तयान हैं ar 
वह ऐसे अध्यादेदों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से 
अपेक्षित प्रतीत हों । 

mA राष्ट्रपति के अनुदेदों के विना राज्यपाल कोडे ऐसा अध्यादेश 
प्रख्यापित न करेगा यदि-- 

(क) RA ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट ररबने बाले विधेयक को 
L — | मंडल में पुरःस्थापित कियेजाने के लिये 
राष्ट्रपति की पूवे मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा 

(रब) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट ररबने याले विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना बह आवश्यक 


<, ` 
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समझता; अथबा 
(ग) वैसे ही उपबन्ध 3न्तर्विष्ट ररबने ] राज्य के विधान-मंडल 
का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य 
होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित स्खेजाने 
पर उसराषट्रपतिकीअनुमति आस्त न हो चुकी होती । 

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का बही बल र 
प्रभाव होगा जा राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान- मंडल के अधिनियम 
का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश - 

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहाँ राज्य में 
बिधान-परिषद्‌ हे वहां दोनों सदनों के समक्ष रस्वा 
जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समबेत होने से 
-छ सप्ताह की समाप्ति पर,अथवा यदि उस कालावधि 
की समाप्ति से पूर्व उस के निरनुमोदन का संकल्प 
-बिधान-सभा से पारित, और यदि विधानपरिषद्‌ है 
तो उस से स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थिति संकत्प 
पारण होने पर,अथवा परिषद्‌ द्वारा संकल्प स्वीकृत 
होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा 
(रब) राज्यपाल ड्रारा किसी समय भी लोटा लिया जा सकेगा। 
व्यारब्या.- जब विधान- परिषद्‌ वाळे राज्य के विधान-मंडल के सदन 
भिन्न भिन्न तारीरबॉ में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये आते हैं तो 
इस खंड के प्रयोजनो के लिये छ सप्ताह की कालाबंधि की गणना उन 
तारीरबों में से पिछली तारीख से की जायेगी । 

(३) यदि,ओर जिस मात्रा तक,इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश 
कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान- मंडल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यः 
पाळ द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो बह अध्यादेवा 
उस मात्रा तक शून्य होगा : 

परन्तु राज्य के बिधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समबर्ती 
सूची में प्रणित किसी विषय के बारे में संसद्‌ के = | 
LESE] वर्तमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिरवाने बाले इस संविधान के 
उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोडे अध्यादेश,जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के 
अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन — I किया गया है, राज्य के 
'बिधान- मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगाजो राष्ट्रपति के बिचाराये 


B का a 


; “किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है। 


अध्याय ५ - राज्यों के उच्चन्यायालय 


राज्यों के ३९४, (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा । 
लिये उच्च- (२) = | 
ii X क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने बाले उच्चन्यायालय को इस संविधान के | 
अयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये होने बाला उच्चन्यायालय समझा 

जायेगा । 
(३) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर इस अध्याय 


Ë होंगे। 


२१५ . प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेरव- न्यायालय 'होगा तथा उसे 
अभिलेरब- पने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय | 
की सब इझाक्तियो होंगी। 


! 

२१६. प्रस्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य 

का गठन. न्यायाधीदों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्‍त 

करना आवश्यक समझे - 
=| 


qrg इस प्रकार नियुक्‍त न्यायाधीदा उस अधिकतम संख्या से 
अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर,उस न्यायालय के सम्बन्ध 
में आदेश द्वारा नियत करे । 


उच्यन्शयालय २१७. (१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के राज्य 
के न्यायाधी पाळ से तथा, मुरूय न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीदा की नियुक्ति 
की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाथिपति से परा- 
तथाउस के आज्ञकर के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपन्न द्वारा 
उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह 
न्यायाधीठा तब तक पद धारण करेगा जब तक कि बह साठ बर्ष की 


आयु प्राप्त न कर ले : 


(क) कोई न्यायाधीदा राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित 
हेर द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा; 
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(रब) उच्चतमन्यायालय के i के हटाने के हेतु इस 
संविधान के अनुच्छेद १२४ के रबंड (४ ) में उपनस्धित 
रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा 

हटाया जा सकेगा; 

(ग) "किसी न्यायाधीदा का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम- 
न्यायालय का न्यायाधीडा नियुक्त किये जाने पर,अथवा 
राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्य उच्च- 
न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर 

-दिया जायेगा । 
(२) किसी उच्चन्यायालूय के न्यायाधीडा के रूप में नियुक्ति के लिये 

'कोड व्यक्ति लब तक अह न होगा जब तक कि बह भारत का नागरिक 

न हो, तथा- 

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस बर्ष तक न्यायिक 

पद्‌ धारण न कर चुका हो; अथवा 

(रव) प्रथम अनुसूची में उल्लिरिवित किसी राज्य में के उच्च - 

न्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम दस अर्ष तक अधिषक्ला 
न रह चुका हो । 

न्याख्या- इस रबंड के प्रयोजनों के लिये - 

(क) किसी उच्चन्यायालय के अधिबक्ता रहने की कालावधि r 
संगणना के अन्तर्गत बह कोई कालाबधि भी होगी जिस में 
किसी ब्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पठचात्‌ न्यायिक पद 
धारण किया हो; 

(रव) उस कालाबधि की संगणना के अन्तर्गत ;जिस मेंकि कोई व्यक्ति 
भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका है 
अथबा किसी उच्चन्यायालय का अधिबक्ता रह चुका है 
डस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की वहकोई काछाबंधि भो 
होगी जिस में उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ 
से पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित 
भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद धारण किया 
हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्चन्यायालय का 


= 
को लामू होना. 
उच्चन्शया- 
RT के <qrar- 
धीड़ों द्वारा 
siqa या प्रति- 
ज्ञान, 


स्यायाधीदों 
हारा न्यायाः 
लगें भें अथवा 
किसी प्राधिकारी 
के समक्ष बिधि 
बृत्ति करने का 
प्रतिबेधः 
न्यायाधीश 

के बेसन 
इत्यादि 


एक उच्यल्याया - 
š दूसरे 
को किसी न्शा्- 
धीस का 
स्थानान्तरण, 


आरत का संबिधान 


२१८, अनुच्छेद ९५४ के रवंड (४) | == उन 
में उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैं बहां ser उच्चन्यायारूय के निर्देश ररब 
कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में सेसे ही लाभू होंगे जेसे कि बे उच्चतमन्याया 


“लय के सम्बन्ध में लागू Š । 


२९९. किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीदा होने के लिये नियुक्त 
"प्रत्येक व्याक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्वी उस राज्य के राज्यपाल के, 


| 
| 
| 


arar उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी ब्यक्ति के ;समक्ष तृतीय अनु- 
सूची में इस प्रयोजन के "लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार डापथ या प्रतिज्ञान 


करेशा आर उस पर हस्ताक्षर करेगा । 


२२०. कोई व्यक्ति; जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीड़ा का पद इस संवि- 
घान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी 
न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समद्या बकालत या कार्य न 


करेगा । 


जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिरिबित हैं । 
(५) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भक्तों का तथा अनुपस्थिति- छुट्टी 'के 


और निशवृत्ति- वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसदु-निर्मित विधि 


के द्वाराया अधीन समय समय पर निधीरित कियेजायें तथाजब लक इस |. | 
| [ 
i 


प्रकार निधीरित न हों सब तक ऐसे भक्तों ओर अधिकारों का, जैसे द्वितोय 


असुसूची में उल्लिस्वित हैं, wass होगा: 
परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनुपस्थिति- 
छुट्टी या fagfer- वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के 
'पद्चात्‌ उस को अळाभकारी कोडे परिवर्तन किया जायेगा । 


२२२. (१) राष्ट्रपति भारत के मुरूय न्यायाधिपति से परामदी कर के 
भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे उच्चन्यायाः 
य को किसी न्यायाधीठा का स्थानान्तरण कर सकेगा | 
ca y जब कोई त्यायाधीठा इस प्रकार स्थानाव्तरित किया जाये तब 


९९ | 


rs 
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| 

| 

| 

| 
२२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायाळय के न्यायाधीशों को ऐसे बेतन दिये | : | 
Ë 

|¦ 


| 

|| 

| 
Ë 
| 
|¦ 
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कज्जा 
मुर्य न्याया- 
धिपति की 
agen. 


सेबा-निबृत्त 
न्यायाधीशों 
की उच्च- 
न्यायालयों 
की बेठळो 
उपस्थिति, 


jw. कालावधि में, जिस में कि J == के रूप 
“में सेवा करता हे, उस की अपने वेतन के अतिरिक्‍त, ऐसे प्रतिकरात्मक 
भत्ते के, जैसा संसद्‌ ,बिघि द्वारा निघीरित करे तथा जब तक इस प्रकार 
-निधीरित्त न किया जाये तब तक ऐसे अतिकरात्मक भत्ते के जैसा कि 
राष्ट्रपति anaa द्वारा नियत करे, पाने का हकक होगा । 


२२३. जब किसी :उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद्‌ रिक्‍त 
हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने 
पद के कर्वव्यो के पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्याया- 
चीं में से ऐसा एक ,जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, 
उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा । 


२२४. डस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्च- 
न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति 
से, किसी ब्यक्ति से, जो उस न्यायालय के या किसी अन्य उच्चन्यायालय 
के न्यायाधोडा का पद धारण कर चुका हे, उस राज्य के न्यायालय में न्याया- 
Aar के रूप में बैठने ओर कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस 
प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने ओर कार्य करने के 
काल में, ऐसे = का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निघीरित करे, तथा उस 
न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, दाक्तियों और बिदोषाधिकारों 
का हक्‍क होगा, किन्तु बह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न 
"समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूर्बक्ति कोई ब्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीदा के 
रूप में बैठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की 
कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने बाळी न समझी जायेगी । 


२२५. डस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस 
संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित 
विधान- मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, किसी बर्तमान उच्चन्यायालय का कषेत्राधिक्कार तथा उस में प्रशासित 
विधि, तथाउस न्यायालय में न्याय-प्रदासन के सम्बन्ध में उस के न्याया- 


T=] री E E 
TAN ll | 
“|, १ ||| के लिये उच्च- 
न | | न्यायालयों 
«'.; १९. ` || ||| की शक्ति 

| 


S अधीक्षण की 

[oe उच्चन्याया- 
- (क १, लय की 
[2 af., 


| | का =| ने 
“किसी दाक्ति का तथा उस न्यायालय की भेउकों और उस के सदस्यों के 
अकेले या रबंड- न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी 
है, बेसी ही रहेगी, जैसी इस संबिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थीं : 

'परन्लु राजस्ब सम्बन्धी, अथवा उस के संग्रहीत करने में आदेशित 
अथवा किये हए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में उच्चन्यायालयों में से 
किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बन्धन के 
अधीन इस संबिधान के प्रारम्भ से दीक पहिले था, बह निबन्धन ऐसे क्षेत्रा- 
"धिकार के प्रयोग पर आगे लागू न होगा । 


२२६.९९) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए मो मत्येक उच्च- 
न्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिन के सम्बन्ध में बह अपने क्षेत्रा - 
"धिकार का प्रयोग करता है,इ्स संबिधान के माग (३) द्वारा प्रदत्त अधिर 
कारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन 
के लिये उन राज्य-क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या 
समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेदा या आदेदा या लेख जिन 
के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण,परमादेदा, प्रतिषेध, अधिकारषच्छा ओर 
उद्येषण के प्रकार के लेरब भी हैं अथवा उन में से किसी को निकालने 
की झा्ति = । 

(२) रबंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त दाक्ति से इस संविधान 
के अनुच्छेद aa के रबंड (२) द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदत्त झाक्ति का 


अल्यीकरण न होगा । 


२२७. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य- क्षेत्रों में सर्वल,जिन के 
सम्बन्ध में बह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों ओर 
न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा । 

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकूल प्रभाष हुए 
उच्चन्यायालय - 

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा ; 

(रब) ऐसे न्यायालयों क कार्य-प्रणाली ओर कार्यवाहियों के 
-बिनियमन के हेतु साधारण नियम बना ओर निकाल 
सकेगा तथा प्रपत्रों'को बिहित कर सकेगा; तथा 

(ग) 'किन्हां ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा ररबी जाने 
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H मामलों 
"का उच्च - 
न्यायालय को 
'हस्तान्तरण, 


उच्चन्याया- 
लयों के पदा- 
धिकारी और 


सेवक और 
व्यया, 


| पुस्तकों ,प्रबिष्टियो ओर लेरबाओं के प्रपत्रं को 
बिहिल कर सकेगा | 

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणिया भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे 
न्यायालयों के दोरीफ को तथा समस्त लिपिकों को ओर पदाधिकारियों को तथा 

इन में द्त्तिकरने याले न्यायवादियों,अघिबक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी: 

-परन्लु खंड ९२) या रबंडए३) के अधीन बनाये हुए कोडे नियम अथवा बिहित 
कोई प्रपन्न अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी लत्समय प्रवृत्त बिचि के उप- 
बन्धो से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी 

८४) इस अनुच्छेद की कोडे बातउच्बन्यायालय को सदारञ्र बलों सम्बन्धी किसी 
विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधीकरण पर अधीक्षण 
की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी । 

३२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में 
लम्बित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारबान बिधि-प्रञ्न अन्त- 
अस्त हे जिस का निधीरित होना मामले को निबटाने के लियेआबश्यक हे तो बह 
उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा- 

(क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या 

(रब) उक्त विधिःप्रञन का निधीरण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्‍न पर 
अपने नि्णीय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को उसन्यायालय 
को जिस से मामला इस प्रकार मंगा लिया गया हे, लोटा सकेमा 
तथाउस के ग्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निणैय का अनुः 
सरण करले हुएउस मामले को निबटाने के लिये आगे कार्यवाही 
करेगा । 

२२९ (९) उच्चन्यायालय के = सेबकों की नियुक्तियां न्यायालय 
का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस केद्वारा निदिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी करेगा : 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस मेंन्यायालय का मुख्य स्थान है,नियम द्वारा यह 
अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हों अक्स्थाओं में,असी कि नियम में उल्लिस्बित हो किसी 
ऐसे ब्यक्ति को,ज पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है,न्यायालय से सम्बन्धित 
किसी पद पर राज्य-लोकसेबा आयोग से परामदी किये बिना नियुक्त न किया आयेगा 

(2) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित बिधि के उपबब्धों के अधीन रहते हुए 
| —— की सेवा की शर्ते ऐसी होंगी जेसी कि 

उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्याया- 


É 
लयों के क्षेत्रा- 
धिकार का 
बिस्तार ओर 
3रपवर्जन . 
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धीडा या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम 
बनाने को प्राधिकृत किया हे,नियमों द्वारा बिहित करे : 

"परन्तु इस रबंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये,जहां तक कि बे 
बेतनों, भक्तों, छुट्टी या निवूत्ति-वेतना से सम्बब्द है,उस राज्य के राज्यपाल के 
जिस में उच्चन्यायालय का मुरय स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 

६३) उच्चन्यायालय के प्रशासनीय ब्यय जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के 
पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में;द्यिजाने वाले सब वेतन, भत्ते 
और निवृत्ति-वेतन भी हे ,राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्याया- 
लय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी । 

२३०, संसद्‌ बिधि gir — 

(क) किसी उच्बन्यायालय के क्षेत्राधिकार का बिस्तार जिस राज्य 
में उस का मुख्य स्थान है, उस से भिन्न प्रथम अनु- 
सूची में उल्लिखित किसी राज्य में, अथवा उस के 
भीतर न होने बाले किसी क्षेत्र में ; अथवा 

(रब) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपबर्जन, जिस 
राज्य में उस का मुख्य स्थान है,उस से भिन्न प्रथम 
अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से, अथवा उस 
के भीतर न होने बाले किसी क्षेत्र से, 

कर सकेगी । 


२३९, जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिस में उस 
का मुख्य =l क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
-करला है, वहा इस संविधान की किसी बात का यह अर्थी न किया 
जायेगा कि बह-- 

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिस में उस न्यायालय 
का मुख्य स्थान हे,उस क्षेत्राधिकार के बर्धन निर्ब- 
= या उत्सादन की इाक्ति प्रदान करती हे; 

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) र्‍या भाग (रव) 

में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल को, ज्ञिस 
में ऐसा कोई क्षेत्र अवास्थित है, उस क्षेत्राधिकार 
'के उत्सादन की ाक्ति प्रदान करती है; 
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(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्विषयक विधि बनाने की 

डाक्ति ररबने बाळे विधान मंडल का, उस न्यायालय 

को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार बिषयक रबण्ड 

i के अधीन रहते हुए, ऐसी बिधिया पारित करने 

शि से रोकता है, जेसा कि बह, यदि उस न्यायालय का 
i मुख्य स्थान उस क्षेत्र में होता लो, पारित करने के | 
“लिये समक्ष होता । 


२३२. जहां कोई उच्यन्यायालय प्रथम अनुसूची में उस्लिखित एक 
E अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के 
सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
.. बहा ~ 
(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाषीझों के सम्बन्ध 
मे राज्यपाल के प्रति जो निदेश हे उन से अभिप्रेत 
उस राज्य के राज्यपाल से होगा जिस में उस न्याया- 
लय का मख्य स्थान है ; 
(रव) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों ओर सारिणियो 
के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति जो निदेश है 
बह उन का उस राज्य के , जिस में अधीन न्याया- 
लय अबस्थित हे, राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा 
अनुमोदन के प्रति अथवा यदि वह प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या माग (रब) में उल्लिरिवत किसी 
राज्य का याग न होने खाले क्षेत्र में अबस्थित हे तो 
राष्ट्रपति द्वारा अन्ुपोदन के प्रति माना जायेगा, तथा 
(ग) राज्य की संचित निषि के प्रति ओ निदेवा है,ब उस | 
राज्य की संचित निधि के प्रति मान जायेंगे जिस में | 


उस न्यायालय का मुख्य स्थान है। 
अध्याय ६-अऋधीन न्यायालय 
| ed २३३, (१) किसा राज्य में जिला- =arardtar नियुक्त होने घाले व्यकव 
धीशो की की नियक्लि तथा उन की पक्स्थापना शोर पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध 
| आए में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने घाले उच्चन्यायालय से"परामडौ कर के राज्य 
का राज्यपाल करेगा । 


E -सेषा 
मे जिला- 
न्यायाधीशों 
से अन्य 
ल्यक्तियों की 
| वे 


अधीन aar- 
रूयो q 
नियंत्रण . 
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(२) कोई ब्यक्ति जो संघ की | | हो 
नहीं लगा हुआ हे, जिला-न्यायाधीडा होने के लिये केवल तमी पात्र होगा 
जब कि बह सात से अन्यून वर्षी तक अधिवक्ता या बकील रह चुका 
नै तथा उस की नियुक्ति के लिये उच्चन्यायालय ने सिपारिडा की हे । 


२३४. जिला-न्याय!थीशा से अन्य व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक 
सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य- लोकसेबा-आयोग 
-तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने बाले उच्च- 
न्यायालय से परामदी के -पडचात उरा के द्वारा इस लिये बनाये गये नियमों 
के अनुसार की जायेगी । 


२३५ . जिलार-न्यायाधीठा के पद से x किसी पद को धारण 
-क्करने बाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद-स्थापना, पदो- 
न्नति ओर उन व्हे छशी देने के सहित जिला-न्यायालयों तथा उन के 
अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्चन्यायालया में निहित होगा, किन्तु इस 
अनुच्छेद की किसी बात का यह अथ नहीं किया जायेगा कि मानो बह ऐसे 
किसी व्याक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की 
सेवा की आरती का विनियमन करने बाळी विधि के अधीन उस ग्राप्त हे 
अथवा उच्चन्यायालय का अधिकार देता है कि बह उस की सेवा की ऐसी 
-विधि के अधीन विहित दातो के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यबहार 


करे । 


४१६. इस अध्याय X- 

E जिल्ला- न्यायाधीश पदाबलि के अन्तर्गत नगरः व्यवहार 
- न्यायालय का न्याया धीठा,अपर जिला-र्‍्यायाधीदा; 
संयुक्त जिला-न्यायाधीडा, सहायक जिला-न्याया- 
धीडा,लघुवाद- न्यायालय का सुर्य न्यायाधीश ger 
प्रेसाडन्सी- दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेस्मडन्सी दंडा- 
|__| सत्र= न्यायाधीदा,अपर सत्र न्यायाधीश आर 
सहायक सत्र- न्यायाधीझ औ है। 

(रब) “यायिक सेबा” पदावली से ऐसी सेबा अधिप्रेत हे,जो 
विधि || से भिळ कर बनी हे, 
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जो Rer- न्यायाधीझ के पद तथा जिला-न्यायाधीठा 
-पद से निचल अन्य ब्यबहार न्यायिक पदों को भरने 
के लिये उदिष्ट है । 


iF 


कुछ प्रकार २३७, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेद चे सकेगा कि 
& hera इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई 
क्पारयों पर... नियम ऐसी तारीरव से जो कि बह उस बारे में नियत करे,राज्य के किसी 
इस अध्याय प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियो के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों ओर 
dgmi रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, बेसे 
का लागू ही लाजू होंगे जेसे कि बे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ल व्यक्तियों 
होना. के सम्बन्ध में लागू होते हे । 
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प्रथम अनुसूची 
के भाग (रव) में 
उत्तिरिबत राज्यों 
को प्राग ६ के 
उपबन्धों का 
लागू होना, 


प्रथम अनुसूची के भाग (रब) में के राज्य 


२३८. भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसुची के भाग (ख) W उल्लिरिबत 
राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पभेदों और लुप्तियों के आधीन रह 
कर बैसे ही लागू होंगे जेसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हे, अथीत - 

(१) “ राज्यणल "पद्‌ के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (रब) में 
जहां बह दूसरी बार आता हे वहां को छोड़ कर, जहां भी 
बह उस भाग में आता हे, राजग्रमुरब”दाब्द रख दिया 
जायेगा । 

अनुच्छेद १५२ में “भाग (क ?” डान्द ओर अक्षर के लिये “भाग 

(रब) दान्द और अक्षर रख दिये जायेंगे । 

अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये आयेंगे । 

अनुच्छेद १५८ में ~ 

(९) रबंड ९९) में “नियुम्त होने ” ढान्दो के लिये “होता है” 
aa ररव दिये जायेंगे । 

(२) रबंड (३) के स्थान में निम्नलिस्बित खंड ररब दिया आयेगा, 
aria- 

“(३) राजप्रमुरब को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य 
स्थान में उस का अपना निबासगृह न हो, 
तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग 
का हक्क होगा तथा उस को ऐसे भत्तो 
ore -बिडोषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि 
राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा 


निधीरिल करे ।” 


हः का संबिधान 


(३) रबंड (४) में से “और उपलब्धियां ” डान्द लुप्त 
-कर दिये जायेंगे । 
(५) अनुच्छेद १५० में यायालय का प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश” 
दान्दों के स्थान में “अथबा ऐसी अन्य रीति से जैसी 
-कि राष्ट्रपति द्वारा उस बारे में निधीरित की जाये” झाब्द 
जोड़ दिये जायेंगे । 
(६) अनुच्छेद १६४ में रवंड (१) के परन्लुक के स्थान में 

-निम्नलिरियत परच्तुक ररब दिया आयेगा : 

“परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के कल्याण 
के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथा 
साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए बगी के 
कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का भार- 
साधक भी हो सकेगा 1 

(७) अनुच्छेद १६८ के रबंड ९१) के स्थान में निम्न- लिखित 
रबंड ररब दिया जायेगा , अर्थीत्‌- 
“१ , प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राजप्रमुरब तथा 
(क) मैसूर राज्य में दो सदनों से; 
Ë अनन्य राज्यों में एक सदन से; 
“मिल कर बनेगा । 


(८) अनुच्छेद १८६ में “जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिस्वित हे” 


डाब्दों के स्थान में “जो राजप्रमुरब निधीरित करे” 
दान्द ररब दिये जायेंगे । 

८९) अनुच्छेद १९५ में जैस कि इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले तत्स्थानीय प्रान्त की विधान-सभा के 
| < विषय में लागू थे उाब्दों के स्यान में 
“असे कि राजप्रमुरव निधीरित करे "रान रख दिये 
LÆ ' 

९१०) अनुच्छेद २०२ के रबैड (३) Ñ- 

— उपरबंड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपरबंड 
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E छ) राजप्रपुरव के भत्ते तथा J पद सम्बन्धी अन्य व्यय 
जो राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निधीरित 
करे; 

(२) उपरबंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उपस्वंड ररब दिये 

जायेंगे, अर्थीत्‌ - 


(च) 'तिरुबांकुर-कोचिनर्‌ राज्य के बारे में ५१ लाख रुपये 


की राशि जिस का तिरुबांकुर ओर कोचिन के देशी 
राज्यों के शासकों द्वारा तिरुवांकुर ओर कोचीन 
संयुक्तराज्य के निमीण के लिये, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले की गई प्रसंविदा के अधीन प्रति 
बर्ष देवस्वम्‌ निधि को दिया जाना अपेक्षित है; 


(छ) इस संबिधान से या राज्य के बिधान- मंडल से विधि 


द्वारा दस अकार भारित घोषित किया गया कोडे 
अन्य ब्यय।” 


(११) अनुच्छेद २०८ में रबंड (२) के स्थान में निम्नलिस्वित खंड 
ररब दिया जायेगा, अथीलू- 
(2) जब तक रबंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब 


तक इस संबिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य 
के विधान-- मंडल के सम्बन्ध में ओ, प्रक्रिया के 
-नियम और स्थायी आदेश ग्रबृत्त थे अथवा जहां 
राज्य मे विधान-मंडल का कोई सदन न था 
बहा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे प्रान्त की, 
जिस को कि उस लिये उस राज्य का राजप्रयुरव 
उल्लिस्ित करे विधान- सभा के बारे में जो 
प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेडा प्रदत्त थे 
बे ऐसे रूपभेदो और अनुकूलनों के अधीन रह 
कर, जिन्हें यथास्थिति विधान -सभा का अध्यक्ष 
अथबा बिधान- परिषद्‌ का सभापति करे, उस 
राज्य के बिधान- मंडळ के सम्बन्ध मैं प्रभावी होंगे” 


(१२) अनुच्छेद २१४ के रबंड (२) में आन्त ”ाब्द के स्थान में 
“देवी राज्य दाब्द ररब दिये जायेंगे । 


भारत का संविधान १०९ 


| 
|| 
| 


| 
| 


_ का संविधान 


“ न्यायाधीशों 
-के वेतन 
इत्यादि . 


२२१.९१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीदों को ऐसे 
बेतन दिये जायेगे जेसे कि राजप्रमुरब से परामदी 
के 'पडचात राष्ट्रपति निधीरित करे । 

(a) प्रत्येक न्यायाधीडा को ऐसे भत्ता के, तथा अनुपश्थिति-छुट्टी 
के ओर निद्वति-वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों 
का जेस संसद्‌-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन 
समय समय पर निधीरित किये जायें तथा जब तक 
इस प्रकार निधीरित न हो, तब तक ऐसे arar 
ओर अधिकारों का, जैसे कि राजप्रमुरब से परामडी 
के पड्चात राष्ट्रपति निधीरित करे, हकक होगा : 
परन्तु न तो न्यायाधीठा के भत्ते और न उस के 

अनुपस्थिति-उट्टी या निवृत्ति- वेतन विषयक उस के 
अधिकारों में उस की नियुक्ति के पडचात्‌ उस को अलाभ 
-कारी कोई परिबर्तन किया जायेगा । 


¢ 


D 
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= अनुसूची 
में के भागा (ग) 
में के राज्यों 
का प्रशासन 


स्थानीय विधान- 
मंडलों अशवा 
मंत्रणा - दाताओं 
या मंत्रियों की 
परिषद्‌ का 
सृजन करना 
र्‍या बनाये 
ररबना 


प्रथम अनुसूची के i (ग) में के राज्य 


२३९. (९) इस भाग के अन्य उपबन्थो के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची 
के भाग (ग) में उल्लिरिबित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा 
तथा बह इस बारे में उस मात्रा तक, जितना कि वह उचित समझे , 
अपने द्वारा नियुक्‍त किये जाने बाळे मुख्य आयुक्‍त या उपराज्यपाल के अथबा 
पड़ोसी राज्य का सरकार के द्वारा कार्य करेशा : 

परन्तु राष्ट्रपति - 

(क) सम्बन्धित सरकार से परामडी किये विना तथा 
(रब) इस प्रकार प्रशासित किये जाने बाले राज्य की जनता के 
विचारों को उस रीति से जिसे राष्ट्रपति अत्यन्त समुचित 
समझता हे निचय पूर्वक जाने बिना 
पड़ीसी राज्य का सरकार के द्रारा कार्य नहीं करेशा । 
(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग 
निर्देश भी हे । 


२४०. (९) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुरुय आयुक्त 
या उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद्‌ बिधि द्वारा - 

(क) राज्य के बिधान- मंडल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम- 
निर्देशित या निवीचित अथवा अंशत: नाम- निर्देशित और 
अंडातः निबीचित निकाय को अथवा 

(रब) मंत्रणा- दाताओं की या मंत्रियों की परिषद का या दोनों को 
ऐसे गठन शाक्तियों तथा pA सहित जो कि प्रत्येक 
के बारे में विधि द्वारा उल्लिरिबत की m 


|l 
अनुसूची के 
भाग (ग) में 
के राज्यों के 
"लिये उच्च- 
"न्यायालय, 


| = का i 


की जाये, सृजित : सकेगी z| -ei ररब 
-सकेशी । 

(२) रवबंड ९१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों 
के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस 
में कोई एसा उपबन्ध अन्तर्विष्ठ बयो न हो,जो इस संविधान का संशोधन 
-करता है, या संशोधन करने का प्रभाव ररबता है । 


२४१. (१) संसद्‌ बिधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लि- 
Raa किसी राज्य के लिये डच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे 
-किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में 
से सब या किसी के "लिये उच्चन्यायालय योषित कर सकेगी । 

(२) रबंड ९१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में 
भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदो और अपबादों के अधीन 
रह कर, जैसे कि संसद्‌ बिधि द्वारा उपबन्धित करे; वैसे ही लागू होगेजेसे 
"कि वै इस संबिघान के अनुच्छेद 2१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के 
सम्बन्ध में लागू होते है । 

९३) इस संविधान के उपबन्धों के,तथा इस संविधान के द्वारा या 
अधीन समुचित विधान=मंडल को दी गई डाक्तियो के आधार पर उस विधान 
-मंडळ द्वारा निर्मित किसी बिधि के उपबन्धों के ,अधीन रहते हुए ग्रत्येक 
उच्चन्यायालय,जो इस संबिधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची 
के भाग (ग) में उल्लिरबत किसी राज्य के या उस के अन्तर्गत किसी 
क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था बह न्यायालय ऐसे 
आरम्भ के पक्चात्‌ उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में बेसे क्षेत्राधिकार का 
-प्रयोग करता रहेगा । 

(४) डस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
या माग (रब) में उल्लिरिबत किसी राज्य में के किसी उच्यन्यायाल्र्य 
के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिस्बित किसी राज्य 
“पर अथबा उस राज्य के अन्तर्गत किसी = करने की; या 
उस से अपवर्जित करने की, संसद्‌ की झाक्ति का अल्पीकरण नहीं करती। 


२४२. (९) जब === Te संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करती 
तब लक कोड़शू की विधान-परिषद्‌ का गठण, दाक्तियां और कृत्य 


E का संविधान 


बैसे ही होंगे जैसे कि बे इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे । 

(०) कोड़गू में संग्रहीत राजस्न के, तथा कोड़मू के सम्बन्ध में 
व्ययो के, बिषय में प्रबन्ध तब तक अपपरिबर्तित रहेंगे जब तक कि इस 
बारे में राष्ट्रपति, आदेदा द्वारा, अन्य उपबन्ध नहीं करता | 
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| अनुसूची 
के भाग (घय) 
में उल्लिसित 
राज्य - क्षेत्रों का 
और उस में 
अनुल्लिखित 
राज्य - क्षेत्रों का 
प्रशासन . 
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प्रथम अनुसूची के भाग (ध) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य 
राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हें 
२४३.८१) प्रथम अनुसूची के भाग eq) में उल्लिरबित किसी राज्य-क्षेत् 
का तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित 


किसी अन्य राउय-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में 
उस मात्रा तक , जितनी कि बह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 


मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा । 


(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के 
लिये विनियम बना सकेगा तथा डस प्रकार बना हुआ कोई विनियम , संसद्‌ - 
निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का,ओ ऐसे राज्य- क्षेत्र में 
तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेशा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्या - 
पित होने पर उस का उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद्‌-अधिनियम के जेसा ही 
बल और प्रभाव होगा ! 
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अनुसूचित 
और आदिम- 
जाति = क्षेत्रों 


का प्रशासन. 


a 


भाग १७ 
अनुसूचित और आदिमजाति -क्षेत्र 


२४४. (१० आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (रब) 
में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों 
के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे । 


(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति- क्षेत्रों के प्रशासन के लिये 
षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे । 
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भाग ११ 
अध्याय १ -विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


संसद्‌ तथा २४५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद्‌ भारत 
राज्यों के ER के सम्पूर्ण राज्य- क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, 
विधान- f 

ma संत तथा किसी राज्य का बिधान-मंडल उसे सम्पूर्ण राज्य फे अथबा उस के 
विधियों का किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा । 

विस्तार . (२) संसद द्वारा निर्मित कोई बिधि इस कारण से कि उस का राज्य- 


क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी । 


w 
NY 


K 


संसद्‌ ड्रारा, २४६. (९) खंड (२) ओर (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद को 


D ८ 


frat सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संबिधान में “संद्य- सूची ”” के 

द्वारा, निवित्‌ TT से निर्दिष्ट हे ) mia विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने 

विधियों के की अनन्य उाक्ति हे । 

विषय . (२) खंड (3) में किसी आत के होते हुए भी संसद्‌ को, तथा खंड (९) 
के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (रब) में उल्लि- 
Ra किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) 
में ( जो इस संविधान में “समबर्ती सूची ” के नाम से निर्दिष्ट है ) 
प्रगाणित विषयों में से किसी के बारे में बिधि बनाने की 
शक्ति है । 

(३) रबंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) में या भाग (रब) में उल्लिखित किसी राज्य के बिधान- 
मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में 
“राज्य - सूची “के नाम से निर्दिष्ट है ) प्रगाणित विषयों में से किसी के 
बारे भें ऐसे राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये बिधि 


PES 


y 


Z 


É अपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
उपबन्ध करने 
की संसद्‌ फी 
जाक्ति . 
अवयडिएठ 
Rur- 
डाक्सि, 


राष्ट्रीय हित 
में राज्य- qr 
में के विषय 
के बारे में 
विधि बनाने 
की संसद्‌ की 
m. 


णा | का =- 


खनाने की अनन्य दाक्ति हे । 

(४) संसद्‌ को भारत - के किसी g लिये,जो 
प्रथम अनुसूची के माग (क) या भाग (रब) के अन्तर्गत नहीं हे, किसी 
भी बिषय के बारे में विधि बनाने की उाक्ति हे चाहे फिर बह बिषय 
“राज्य-सूची ” में प्रगणित विषय यों न हो । 


२४७. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌-निर्मित 
“विधियों के, अथवा किसी वर्तमान बिधि के, जो संघ- सूची में प्रणित 
“विषय के बारे में हे, अधिक अच्छे प्रशासन के लिये संसद्‌ किन्ही अपर 

न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी । 


२४८. (१) संसद्‌ को ऐसे किसी बिषय के बारे में ,जो “समवर्ती 
सूची ” अथवा “राज्य-सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की 
अनन्य झडाव्सि हे । 

(२) ऐसी झाक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के ,जो उन सूचियों 
-में से किसी में बणित नहीं है, आरोपण करने के लिये कोई विधि 
बनाने की इाक्ति भी है । 


२४९. (१) L] अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के 
-होते हुए भी, यदि राज्य-परिषदु ने उपस्थित अर मत देने वाले सदस्यों 
की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित 
किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या डष्टकर है कि संसद्‌ 
राज्य-सूची में प्रभणित और उस संकल्प में उल्लिस्तित किसी विषय 
के बारे में विधि बनाये तो जब तक बह संकल्प प्रबृत्त हे संसद्‌ के 
लिये उस विषय के बारे में भारत के संम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस 
के किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि- संगत होगा । 

(०) रबंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक 
| 5 कालाबधि के लिये mga रहेगा जैसी कि उस में उस्लिखित हो: 

L— यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रबृत्त 
बनाये रखने का अनुमोदन करने बाला संकल्प रबंड(१) में उपबन्धित 
शीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीरब से आगे, जिस 
को कि बह इस रवंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहला,एक बर्ष की 


m अरापात 
की qaquq 
mda में हो 
सो राज्य- 
सूची में फे 
विषयों के 
बारे मे विधि 
बनाने की 
nag की 
mM. 


कनुच्छेट २४९ 
और २५० के 
अधीन संसद्‌ 
द्वारा निर्मित 
विधियों तथा 
राज्यों के 
'विधान- पंढलो 
ड्रारा निर्षिल 
विधियों में 


उरसंशति. 


| s का | 


अपर कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा । 

(३) संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई Í संसद्‌ रबंड (१) के 
अधीन संकल्प के पारण के अभाव भे बनाने में सक्षम न होती, संकल्प 
के प्रबृत्त न रहने से छ मास की कालावधि की समाप्ति पर अपक्षमता 
की यात्रा तक उन बातो के अतिरिक्त प्रभाती न होगी जो उक्त कालावधि 
की सयात्ति से पूर्व की गई या की आने से छोड़ दी गई है । 


२५०.९१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को, 
जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हे, भारत के सम्पूण राज्य - 
क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये राज्य-सूची में -अगणित्त 
विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की झाक्ति होगी । 

(2) संसद्‌ द्वारा निर्षित विधि;जिसे संसद्‌ आपात की उद्‌ - 
-घोषणा के अभाब में बनाने भें समक्ष न होती, उद््योषणा के प्रवर्तन 
की समाप्ति के पद्यात्‌ छ यास की कालावधि की समाप्ति पर 
अक्षमता की मात्रा तक उन सब खातों के अतिरिक्त प्रवर्तनहीन होगी 
जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ 
दी गई है । 


= . इस संविधान के अनुच्छेद २४९ और २०० की कोरड बात किसी 

राज्य के बिधान-मंडल की कोई विधि बनाने क शक्ति को, जिसे इस 
संविधान के अधीन बनाने की उाक्ति उसे हे; निर्बन्धित न करेगी 
किन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई 
उपबन्ध, संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद्‌ उक्त दोनों में से 
किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति ररबदी हे, किसी उपबन्ध 
के विरुद्ध ह तो, संसद्‌ द्वारा निर्षित बिधि asfirqrdr होगी चाहे बह राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो 
तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक प्रब- 
<= होगी किन्तु तथी तक जब तक कि siqa, gr निर्षित बिधि 
प्रभावी रहे । 


२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों = मंडली 
को यह बांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से;जिन के बारे में संसदू 


= उन की को, अनुच्छेद २४९ ओर २०० में उपबन्थित q 


सम्मति से 
“बिचि बनाने 


É संसद्‌ की राज्यों 


शक्ति लथा 
ऐसी विधि 


का दूसरे किसी करना संसद्‌ के लिये बिधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोडे 


राज्य द्वारा 
= 


किया जाना, 


अनन्तरोष्ट्रीय 
करारो' के 
पालना 
बिधान . 


रंसद द्वारा 


निर्मित 


विधियों ओर 


Kk के 
विधान = 


भारत का संविधान 


के लिये विधि बनाने को उाक्ति नहीं है ,किसी विषय का बिनियमन ऐसे 
में संसद्‌ बिधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों 
के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस बिषय 
का सदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण 


अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो 
तत्पडचात अपने बिधान-मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों बहां 
दोनों सदनों में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को 
अंगिकार करे; लागू होगा । 

(२) संसव्‌ द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति 
से पारित या अंगीकृत संसद्‌ के अधिनियम से संशोधित या निररिरत 
किया जा सकेगा, किन्लु किसी राज्य के सम्बन्ध मे,जहो कि बह लागू 
होता हे, उस राज्य के विधान मंडल के अधिनियम से संशोधित या 
-निरसित न किया जायेगा | 


२५३. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए 
भी, संसद्‌ को किसी अन्य देवा या देशों के साथ की हुई किसी संधी, 
करार ] अभिसमय अथवा किसी अन्तरोष्टरीय सम्मेलन, सन्धी या अन्य 
निकाय में किये गये किसी विनिउचय के परिपालन के लिये भारत 
के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी भाग के लिये कोडे विधि बनाने 


की झाक्ति है । 


२५४. (१) यदि किसी ड -बिधान- मंडल द्वारा निर्मित विधि का 
कोई उपबन्ध संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि के जिसे संसद्‌ अधिनियमित करने 
के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती सूची में से एक के बारे 
में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के बिरुद्ध हे तो रबंड (२) के उपबन्धों 


-मंडलों द्वारा के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित बिधि,चाहे बह ऐसे 


निर्मित 
L! म्मे 
असंगति. 


राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई 
हो, या वर्तमान विधि अभिग्रावी होगी, तथा उस राज्य के बिधान-मंडल 


द्वारा निर्मित विधि बिरोध की मात्रा तक asar होगी । 
(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (रव) में 
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पि का संविधान 


उत्सिर्बित राज्य के बिधान-मंउळ द्वारा निर्मित विधि = सपवर्ती 
सुची मे प्रगणित विषयों में से एक के बारे मे है, कोई ऐसा उपबन्ध 
अन्तर्वि्ट हो जो संसद्‌ द्वारा पहिले निर्मित की गई बिघि के, अथवा 
उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के ,विरुद्द है ते ऐसे राज्य 
के विधान- मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी 
होगी यदि उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है अर 


उस पर उस की अनुमति मिल चुकी हे : 
परन्तु इस रबंड की कोई बात संसद्‌ को,किसी समय उसी 
विषय के सम्बन्ध में कोई विधि,जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परियर्थन , 
संदोधन,परिवर्तन या निरसन करती है , अधिनियमित करने से न 
रोकेगी । 
सिपारिशों २५५, यदि संसद के, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या 
र बे भाग (रब ) में उस्लिर्वित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
मंजूरी की 
अपेस्साउगो को अषिनियप को - 
कवर शिजला (क) जहां राज्यपाक की सिपारिश अपेक्षित थी वहा 
का बिषय राज्यपाल या राष्ट्रपति ने; 
मानना, (रब) जहां राजप्रमुरब की "सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राजप्रपुरव या राष्ट्रपति ने; 
| (ग) जहा राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी 
हां राष्ट्रपति ने, 
अनुमति दी हे तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियप का कोई 
उपबन्ध केबल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा 
अपेक्षित कोई सिपारिदा न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी । 
| अध्याय 2 .- प्रशासन - सम्बन्ध 
| || साधारण 
| संघ और २५६. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका डाक्ति का,इस प्रकार प्रयोग 
| | | he के होगा, कि जिस से संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्ही धर्मान 


विधियों का, ओ उस राज्य में लागू हे; पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की 
कार्यपालिका उक्ति का बिस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत 
होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवस्यक RaT दे । 
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भारत का संबिधान 


२५७.९१) NAR राज्य की कार्यपतिका दाक्ति का = - | 
प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका दाक्ति के अयोग में 
'कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रमाब न हो तथा संघ की कार्यपालिका डाकति 
का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक बिस्तूत होगा जो 
भारत सरकार को — अयोजन के लिये आवश्यक दिरबाई दे । 

(०) संघ की कार्यपालिका उाक्ति का विस्तार राज्य यंत्र किसी 
ऐसे संचार- साधनों के निमीण करने और बनाये ररवने के लिये निदेश 
देने तक भी बिस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना 
उस निदेश में घोषित किया गया हो : 

परन्तु इस रबंड की कोई बात राज-पथों या जल-पथों को राष्ट्रीय 
राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद्‌ की दाक्तियों,अथया 
इस प्रकार घोषित राज-पथ या जल-पथ के बारे में संघ की झाक्ति को, 
अथवा नो-बल, स्थरू - ər, ओर विमान-बल stamens बिषयक अपने 
कृत्यो का भाग मान कर संचार-साधनों के निर्माण और बनाये रस्बने की 
संघ की उाक्ति को निर्बन्थित करने बाली न मानी जायेगी । 

(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये कियेजाने वाले 
उपायों के बारे में उस राज्य को निदेदा देने तक भी संघ की कार्यपालिका 
उाक्ति का बिस्तार होगा | 

(४) जहां रबंड d के अधीन संचार- साधनों के निर्माण अथवा 
उन को बनाये ररवने के बारे में, अथवा रवंड (३) के अधीन किसी रेल 
की रक्षा के लिये किये जाने बाले उपायों के बारे में,किसी राज्य को दिये 
गये किसी निदेश के पालन में उस =| रवर्च होता हे जो, यदि 
ऐसा निदेठा नहीं दिया जया होता तो, राज्य के मामूली कर्तव्यों के पालन 
में रवर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त रवर्ची के बारे में 
भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई 
जाये अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा 
नियुक्त मध्यस्थ निधीरित करे । 


२५८. (१) इस संविघान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की 


स्थाओं में राज्यों सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति,उस सरकार को या उस के पदाधिकारियों 


को डाक्ति आदि 


देने की संद्य 
की उाक्ति . 


को ऐसे किसी बिषय सम्बन्धी कृत्य,जिन पर संध की कार्यपालिका दाक्ति का 
विस्तार है, उार्ती के साथ या बिना शर्ते सौंप सकेगा । 


g 
अनुसूची के 
भाग (रष) 
में के राउयों 
Tè 


सशस्त्र बल . 


भारत के 
घाहर के 
राज्य-क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में 
संघ का 
| 


साउँजनिळ 
क्रिया, 
इरधिलेरब और 


| क का संविधान 


(२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में | के विधान-पंडल को 
विधि बनाने की डाक्ति नहीं हे, सम्बद्ध होने पर भी संसदु-निर्षित बिधि, 
जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों ओर 
आधिकारियों को उाक्ति दे सकेगी ओर कर्तब्य आरोपित कर सकेगी अथवा 
डाक्षतिया दिया जाना और कर्तन्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर 
सकेगी । 

(३) जहाँ इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उस 
के पदाधिकारियों या प्राधिकारियो को झाक्तिया दी गई हैं, अथवा कतेव्य 
आरोपित कर दिये अये हैं बहा उन उाक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के 
बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये आतरिवत रवची के बारे में भारत 
सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये 

आथवा करार के अभाव में जिसे भारत के मुख्य -यायाधिपति द्वारा नियुक्त 
मध्यस्थ निर्धीरित करे । 


२५९. (१) डस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनु- 
सूची के भाग (रव) में उल्लिरिवत कोई राज्य ,जो कि इस संविधान के 
-प्रारप्म से ठीक पहिले सदारत्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे 
प्रारम्भ के पडचात्‌ ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रह कर, 
जैसे कि =| समय समय पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये 
ररब सकेगा जब तक कि संसदू विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे । 

(२) काई ऐसे सदारत्र बळ, जैसे कि खंड (१) में निदिए हे,संघ 
-के सदास्त्र बलों का भाग होंगे । 


२६०. भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत 
राज्यः क्षेत्र का याग नहीं है, करारकरके ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में 
निहित किसी कार्यपालक , विधायी या न्यायिक कृत्यों की ग्रहण कर सकेगी 
किन्तु प्रत्येक ऐसा करार 'विदशी क्षेत्राकिकिर के प्रयोग से सम्बद्ध किसी 
तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा ओर उस से शासित होगा । 


2६१. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की ओर प्रत्येक राज्य 
की, सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेरके और न्यायिक कार्यबाहियों को पूरा 
विस्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी । 
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(२) रबंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेरबों और कार्यबाहियों 
Š सिद्दि Ar रीति और शर्ते तथाउन के प्रभाव का निर्धारण संसद्‌-निर्मिल 
विधि द्वारा उपबन्धित रीति के अनुसार होगा | 

(३) मारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों 
द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेदा उस राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं 
भी विधि अनुसार निष्पारन-योम्य होंगे । 

जल सम्बन्धी विवाद 
उरन्तरीज्भिक २६२. (९) संसद विधि द्वारा किसी अन्तरीज्यिक नदी या नदी-दून 
नदियों या के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण,या नियंत्रण के बारे में किसी विबाद 
"E z या फरियाद के न्‍्याय-निर्णयन के लिये उपबन्ध कर सकेगी । 
यादो का (२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भो संसद्‌ बिधि 
न्याय- द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतमन्यायालय और न अन्य कोई 
निर्णयन . न्यायालय रबंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्रा- 
"धिकार का प्रयोग करेगा | 
राज्यों के बीच समन्वय 
अन्तर्रज्धिक २६३. यदि किसी समय राष्ट्रपति की यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद्‌ 
परिषद्‌ की स्थापना से लोक-हिलों की सिद्दि होगी, जिस पर- 
क (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की आंच 
ह करने और उन पर मन्त्रणा देने; 

(रब) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक 
राज्यों के , पारस्परिक हित से सम्बल्द विषयों के अनु- 
संचयान और चची करने; अथवा 

(ग) ऐसे किसी विषय पर 'सिपारिट्रा करने, और विशेषत: उस 

“विषय के धारे में मौति और कार्यवाही के अधिकतर 
अच्छे समन्बय के हेतु सिपारिश करने, 
का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि- संगत होगा कि यह आदेदा द्वारा 
"ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करे तथा उस परिषद्‌ के द्वारा किये जाने वाले कव्या 
के स्वरूप को अर उस के संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे । 
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भाग १२ 
विस, सम्पत्ति, संविदाए और 
न्यवहार-वाच 
अध्याय १.- बित्त-साधारण 
निधन. २६४. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा 
अपेक्षित न हो,- 
(क)'“बित्त आयोग” से इस संबिधान के अनुच्छेद २८० के 
अधीन गठित बित्त- आयोग अभिप्रेत है ; 
(रब) “राज्य” के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) भें 
उल्लिखित कोई राज्य नहीं है; 
(ग) अथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिस्बित राज्यों 
के निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग 
(घ) में उल्लिरिबत किसी राज्य-क्षेत्र के, तथा 
किसी ऐसे अन्य राज़्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य- 
क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची 
में उल्लिखित न हो, निदेश भी होंगे । 
२६५ . विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित उर न 
संग्नहित किया जायेगा । 


> 


sJ 


२६६.८१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धो के, तथा कुछ करों ओर झुल्कों 
के शुद्द आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सोंपे जाने के बारे में इस 
अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा ग्राप्त सब 
राजस्व राजजुंडियों को निकाल कर उधार द्वारा और अर्थापाय प्रेशगियों 
द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त 
सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचित निधि” के 
नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व राज- 
हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थापाय पेशगियों द्वारा लिये गये 


Wami F. 
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r उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस ws =] प्राप्त j घनों की 
lš संचित निधि बनेगी जो “राज्य की संचित निधि” के नाम से 
ज्ञात होगी । 

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा,या की ओर से, 
ma अन्य सब सार्वजनिक घन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे 
में जमा किये जायेंगे । 

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन बिधि की 
अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों ओर रीति से, अन्यथा 
विनियुक्त नहीं किये जायेंगे | 


Í (१) संसद ,विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में “भारत की आकस्मिकता- 

-निधि” के नाम से ज्ञात आकास्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में 
ऐसी विधि द्वारा निधीरित राशिया, समय-समय, पर डाला जायेंगी,तथा अनवे- 
-क्षित ब्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद्‌ द्वारा, विधि 
द्वारा; प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति 
के लिये अधिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि 
राष्ट्रपति के हाथ मे रखा जायेगी । 

(२) राज्य का विधान-मंडळ विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में ““राज्य 
रचन ऱ्य के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना 
कर सकेगा जिस में ऐसी बिधि द्वारा निर्धीरित राशियां समय समय पर डाली 
जायेंगी, तथा अनबेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६. के 
अधीन राज्य के विधान" मंडल द्वारा, विधि द्वारा,प्राधिकृत होना लम्बित रहने 
तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये 
उस को योग्य बनाने के हैलु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल या राजप्रपुरब 

के हाथ में ररवी जायेगी । 


-संद्य तथा राज्यों में राजस्वों का बितरण 

२६८. (१) ऐसे मुद्रांक- शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री 

पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघम्सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा 
आरोपित किये जायेंगे, किन्तु-- 

(क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची के 

भाग Gr में उल्लिसित राज्य के भीतर उद्शुहीत 


Bi का संविधान 


-किये जाने बाले हों, भारत सरकार द्वारा, तथा 
E अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क 
उद्शुहीत किये जाने बाले हों ,उन उन राज्यों द्वारा, 
संग्रहीत किये जायेंगे । 
| जो शुल्क किसी राज्य फे भीतर उद्णुहीत किये जाने बाले हें 
उन में से किसी के , किसी वित्तीय वर्ष के आगम,भारत की संचित निषि 
के भाग न होंगे किन्तु उस राज्य को सीप दिये जायेंगे । 


२६९. (१) निम्नलिरिवित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित 
और संशृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को रंड (२) में उपबन्धित रीति 
से सौंप दिये जायेंगे, अथील्‌- 

(क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
बिषयक शुल्क ; 

(रब) कृषि- भूमि से अन्य सम्पत्तिञबिषयक सम्पत्ति-डुल्क ; 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से बाहित वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर; 

तय) रेल भाड़ों ओर वस्तु- भाड़ों पर कर; 

(इः) श्रेष्ठिः चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदे पर मुद्रांक - 
शुल्क से अन्ध कर; 

(च) समाचार-पत्रों के ऋय या विक्रय सथा उन में 
प्रकाशित विज्ञापनों पर कर । 

(२) किसी वित्तीय ब में के ऐसे किसी शुल्क या कर के झुर आगम, 
बहां तक भारत की संचित निधि के भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम 
प्रथम अनुसूची के थाग (ग) में उल्लिरिबत राज्यों से मिलने वाले माने जायें, 
किन्तु उन राज्यों को सीप दिये जायेंगे जिन में बह शुल्क या कर उस बे 
में उद्शृहीत होना है तथा उन राज्यों में ऐसे 'बितरण-सिद्दान्तों के अनुकूल 
वितरित किये जायेंगे जैसे कि संसद विधि द्वारा सूत्रित करे । 


EE] , (१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत 
सरकार द्वारा उद्शृहीत और संग्रहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में 
उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में बितरित किया 
जायेगा । 


iË का z| 


(२) किसी वित्तीय यपे में के किसी ] शुद्ध = का, 
जहाँ तक घह आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राख्यो में 
सेअयया संघ- उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम 
मानाजाये बहा तक के सिवाय, ऐसा प्रतिशत भाग, जैसा बिहित किया 
जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु उन राज्यों को 
star जायेगा जिन के भीतर षह कर उद्शुहीत होना हे तथा बह उन 
राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो 'बिहित किया जाये, 
वितरित होगा । 

(३) रबंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक बित्तीय बर्ष में आय पर 
करों के उतने शुह्द्‌ आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध 
में देय करों का झुर्द आगम नहीं है, बह प्रतिशत माण,जो विहित किया 
जाये; प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उाल्लखित राज्यों में से प्रिला 
हुआ आगम समझा जायेशा । 

(४) इस अनुच्छेद में - 
(क) “आय पर करों” के अन्तर्गत निगम-कर नहीं है ; 
(रब) “ बिहित”का अर्थ हे कि — 
(१) जब लक वित्त आयोग गठित न हो जाये तब तक 
राष्ट्रपति द्वारा आदेड द्वारा विहित; तथा 
(a) =| गठित हो जाने के पङ्चात्‌ वित्त- 
आयोग की सिपारिद्यों पर विचार करने के 
-पङ्चात्‌ राष्ट्रपति दारा आदेश द्वारा विहित; 
(ग) “संघः =| के arasa भारत संचित निधि 
में से दी जाने बाली सब उपलब्धियां और निवृत्ति- 
वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर आरोपित किया 
जा सकता है, भी है । 


i २६६ ओर २७० में किसी बात के होते हुए भी 
L. | उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी 
किसी समय संघ के मयोजनो के लिये अधिभार द्वारा gf कर सकेगी 
तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के 


भाग होंगे । 


. 
. 
sR 
. . ç 
i 
è ye š कप , 
° ~, 
70% 0 8 . 
a fE * 
yi - ` 
® क 
' ह ' 
r 
eg PE 
j. = 
` 
a ` 
> स, ड 
> sa ~ 
3. ` 
` M 
` ' 
न चि ` 
ह. क š 
® - 
> 2 ku; ` 
. ` ‘a. 
; यो . 
2 .. 
b; ` 
आ ` 
3 | * Ñ 
LA 
५४) W ` 
Ë . 
Sq -E 
, pe ४० . , 
L . 
(क 
` © è 
we शा, शी, 
a 2९ ` 
` pi € s 
क. + क 
a ` ç 
` 
. = कै . 
e+ z 
. j 
- -1 
W 
A . 


Ed जो संघ 
द्वारा 


L i अभाष 
डालने बाले 
बिधेयको के 
-लिये राष्ट्रपति 
की q£ 
Rufa की 
अपेक्षा. 


भारत का संबिधान 


२७२ . संघ सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसा ] सामग्री पर 
उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा IF- 
शुहीत और संशृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद्‌ विधि द्वारा यह उप - 
-बन्थित करे तो शुल्क लगाने बाली विधि जिन राज्यों की लागू होती हो 
उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्डआगमों के 
पूर्णी अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे राशियां उन 
राज्यों के बीच विधि द्वारा यूत्र-बछ्दध वितरण=सिद्दान्तों के अनुसार वित- 
रित की जायेंगी । 


२७३. (१) पटसन या पटरन से बनी हुई वस्तुओं पर नियीत = 
शुल्क के प्रत्येक वषै के शुल्द आगम के किसी माग को आसाप,उड़ीसा, 
पश्चिमी बंगाल ओर बिहार राज्यों को सोंपने के स्थान में उन राज्यों के 
राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में मारत की 
संचित निधि पर ऐसी राशियों भारित की जायेंगी जैसी कि विहित की 
जायें । 


(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं बर जब तक 
भारत सरकार कोई नियीत-शुल्क उद्ग्रहीत करती रहे अथवा इस 
संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति तक ,इन दोनों में से जो 
भी पहिले हो उस के होने तक ,इस प्रकार विहित राशियों भारत 
की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी । 

८३) इस अनुच्छेद में “ विहित” पद का वही अर्थे हे जो इस 
संविधान के अनुच्छेद २७० W है । 


२७४. (१) कोई विधेयक या संडोधन,जो जिस कर या शुल्क में 
राज्यों का हित सम्बल हे, उस को आरोपित या परिवर्तित करता है, 
अधवा जो भारत आय-कर से सप्बच्द अधिनियमितियों के प्रयोजनों के 
लिये परिभाषित “कृषि-आय” एदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता हे, 
अयवा जो उन सिद्दान्तों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय 
के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय 
हे या हो सकेंगे, अय॑ंबा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार 
आरोपित करता है जैसा कि डस अध्याये के पुर्वषर्ती उपबन्धों में वर्णित 

है, — =i की सिपारिझ के UO संसद्‌ के किसे सदन में न तो पुर:- 


«T 
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स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा । 
(२) इस अनुच्छेद में “जिस कर या शुल्क में I का हिल 
सम्बछ्द हे ?? पदावलि से अभिप्रेत हे - 
|| एक) कोई कर या शुल्क जिस का शुर्ध आगम पूर्णतः या 
अंशल: किसी राज्य को सोप दिया जाता है, अथवा 
(रव) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश से 
भारत संचित निधि में से तत्समय किसी राज्य 
"को राशियां दी जानी है । 
"कतिपय २७५ , (१) ऐसी राक्षिया ,ओ संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन 
राज्यों के. राज्यों के राजस्थो के सहायक अनुदान के रूप भे प्रतिषषे भारत की 
ai संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय N संसद्‌ यह -निधीरित 
करे कि उन्हें सहायता की आबश्यकता है, तथा भिस्न भिन्न राज्यों के लिये 
"भिन्न भिन्न राशियों नियत की जा रुकेंगी : 
परन्तु किसी राज्य क्रे राजस्वो के सहायक अनुदान के रूप में भारत 
की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दीजायेंगी जैसी -कि 
| उस राज्य को उन बिकास-योज्ञनाओं के खचो के उठाने में समर्थ बनाने के 
| लिये आवश्यक हों,जो उस राज्य के अन्तगत अनुसूचित आदिमज़ातियों के कत्शण 


. क्क 
- ` 


Ë ` करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित AN 
के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के रेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने 
के प्रवोज़न के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों: 
| परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के 
|| रूप में भारत की संद्षित निधि में से बैसी सूल तथा आषतेक राडिया दी ज्ञायेंगी- 
| | ई जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारिणी 
के भाग (क) में उत्लिरिवेत आदिमजाति - क्षेत्रों | 
के प्रशासन के बारे मे ड्स संबिधान के आरभ्भ 
| 
| 
| 


से वीक पहिले दो बर्ष थें राजस्वो से 
औसतन अधिक व्यय के बराबर हो; 
सथा 
| (रब) जो उक्ल क्षेत्रे के प्रशासन - स्तर को उस 
|| राज्य के जोष -वेत्रो के प्रशासन x 
लक उन्नत करने के "प्रयोजन के लिये 


i 
और 
नौकरियों 


पर र. 


भारत का संविधान 


के लिये उस राज्य द्वारा J = अनुमोदन 
से हाथ में ली गई योजनाओं के रवर्चो के बराबर हों । 

(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद्‌ द्वारा उपबन्ध नहीं किया 
जाता तब तक उस खंड के अधीन संसद्‌ को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति 
से आदेउा द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी तथा इस रवंड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 
-दिया कोई आदेश संसद्‌ द्वारा इस प्रकार निर्शित किसी उपबन्ध के अधीन 
रह कर ही प्रभावी होगा : 

परन्तु वित्त-आयोण गठित हो आने के पश्चात्‌ वित्तः आयोश की 
सिपारियों पर विचार किये बिना इस खंड के अधीन कोई आदेश राष्ट्र 


-पति द्वारा नहीं दिया जायेशा । 


२७६. (१) अनुच्छेद २४६ में किसी खाल के होते हुए भी किसी राज्य 
के विधान- मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई बिधि,जो उस राज्य या 
किसी नगरपालिका; जिला- मंडली, स्थानीय मंडली अथवा उस में अन्य 
स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिये वृत्तियों, ब्यापारों, आजीवि काउगें 
या मौकरियों के बारे में लागू होती हे, इस आधार परअमान्य न होगी कि 
वह आय पर कर हे | 

(२) राज्य | अथवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, जिला- 
मंडी , स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक ब्यम्ति 
के बारे में बरत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और भोकरियों पर करों द्वारा 
देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी: 

परन्तु यदि इस संविधान के मारभ्म से दीक पहिले बाले बित्तीय वर्ष 
-नें किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगरपालिका, मंडली या प्राधिकारी में 
बृत्तियों, व्यापारों, आजीबिकाडोों या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस 
की दुर या जिस की अधिकतम दर दो सी पचास रुपये प्रति वर्ष से 

अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्ग्रहीत होता रहेगा जब तक 
-कि संसद्‌ बिधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद्‌ द्वारा 
इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हों उत्लिस्वित 
राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों या ग्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई 
जा सकेगी । 

L—— बृत्तियों, ध्यापारों, आजीविकाओं और मोकरियों पर कर के 
विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के 'विधान-मंडल की झाक्ति 
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-z -यह अर्थ न किया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, i और 
जोकरियों से प्रोदुभूत या उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियां 
नाने की संसद्‌ की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई हे । 


२७७ . जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संबिधान से ठीक पहिले 
किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगरपालिका या अन्य 
स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर,जिला अथवा अन्य 
स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत उद्शृहीत कियेजा रहे थे, 
खे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची में वर्णित होने पर भी उद्‌- 
yea किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा 
सकेंगे जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे । 


R- २७८. (९) इस संविधान में किसी बात के होते हुए मी;मारत सरकार, 
त्तीय w रवंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,प्रथम अनुसूची के भाग (रब) में 
Í उल्तिरिबित राज्य की सरकार से -- 

सूची के भाग (क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्ग्ृहीत किये जाने 
(रब) के घाले किसी कर या झुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह करने 
राज्यों से gJ उस के आगम के ,इस अध्याय के उपबन्धों से 
करार. 
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अन्यथा, बितरण करने के; 

(रब) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्गृृहीत 
किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य 
=| स्रोतों से जे राजस्व वह राज्य पाता था उस 
की हानी के लिये ऐसे राज्य को भारत सरकार द्वारा 
वित्तीय सहायता अनुदान करने के ; 

(ग) अनुच्छेद २९१ के रबंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा 
-दियेजाने बाले किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य 
द्वारा अंडदादान करने के , 

विषय में करार कर सकेगी, तथाजब ऐसा करार कियाजाय तब इस 
अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार के निबन्धनों के 
अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 

९२) खंड (१) के = कोई करार इस संविधान के 
mar से << बर्ष से अनधिक काल के लिये प्रवृत्त रहेगा: 
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राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच बर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी 
समय भी यदि बह वित्त- आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पदचात्‌ 


iË | 
y 


` ||| | सदस्यों से मिल कर बनेगा । 
a (२) संसद्‌ विधि द्वारा उन अर्हताओं का,जो आयोग के सदस्यों 
के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिस के 
| * उन का संबरण किया जायेगा,निर्धरण कर सकेगी । 
(३) आयोग का यह कर्तब्य होगा कि बह — 
(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुल्लूआमप का,मो 
इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित होता है या 


ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी करार की समाप्ति या रूप fr PQ 
भेद कर सकेगा । Ç 
w आजम २७९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में “ झुष्द आगम" से 
की गएना- किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम से अभिप्राय है जो उस | Pa; 
के संग्रह के रवर्ची को थटाने के पठचात्‌ बचे; तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों 
के लिये किसी क्षेत्र के भीतर,अथवा उस से, मिले हुए मानेजाने वाले किसी | x 
कर या शुल्क का अथवा; किसी कर या शुल्क के किसी भाग का, sz | || | 
आगम, भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा | 1 
प्रमाणित किया जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा । | न 
(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी झुल्क या कर |||. || L s 
-का अगम किसी राज्य को विनियोजिल किया जाता है याकियाजये वहा. ||| | Re, at 
उपरोबत्त उपबन्ध के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के ||| ` ||| || 
अधीन रहते हुए संसद्‌-निर्मिल कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, ||. लः] 
उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है,उस समय का i s 
जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई शोधन किये जाने m Eg s 
हैं, एक वित्तीय बर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का तथा || त » हि 
अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा । | h is हु, 
Ea | 1, AA 
बित्त- आयोग. २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो बर्ष के भीतर और तत्पश्चात्‌ ~ l ei, 
; प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उस से पहिले ऐसे समय 'पर E yf 
| जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त- आयोग EEA 
E गठिल करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य | 
| 
| 
| 
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(ग) अनुच्छेद = | के =s Í या अनुच्छेद ३०६ 
के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के 
भाग (रव) में उल्लिरिबत किसी राज्य की सरकार के 
बीच किये गये किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने | 
अथवा रूपभेद करने के बारे में; तथा 

e सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सोपे 
हुए किसी अन्य विषय के बारे में; 


भारत का संबिधान 


बारे में ; 


राष्ट्रपति को सिणरिश करे | 


(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धीरित करेगा तथा आपने कृत्या के 
पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा उसे प्रदान 


करे । 


२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्थो के अधीन वित्त- आयोग | 
द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिझा को, उस पर की गई कार्यवाही के 
व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष = 


२८२, संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुः 
दान दे सकेगा, चाहे फिर बह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिस के विषय 
में यथास्थिति संसद्‌ या उस राज्य काविधान-मंडल,िथि बना सकता है। | 


२८३. (९) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता- 
निधि की आभिरक्षा, ऐसी निधियों में घन का डालना, उन से धन का 
-निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत 
सरकार द्वारा या उस की और से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा,उन का 
भारत के लोक-लेरवों में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना 


ररबबायेगा ! 


"प्रकीर्ण वित्तीय डपबन्ध 


Ag, वितरण के | में, तथा राज्यों फे बीच ऐसे 
आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में ; 
भारत "की संचित निधि में से राज्यों के राजस्बो के 

सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्दान्तों के 


ET 


भारत का संविधान 


-तथा उपर्युक्त बिषयो से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनि- 
यमन संसद्‌ द्वारा निर्मित बिधि से होगा तथाजब तक उस लिये उपबन्ध 
इस प्रकार न किया जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा । 
(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता-निधि की 
अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से धन का निकालना, ऐसी 
निधियो में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा याउस की ओर 
i= प्राप्त Am- ar की अभिरक्षा, उन का राज्य के लोक -लेरब में दियाजाना 
तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या 
सहायक अन्य सब विषया का विनियमन राज्य के विधान- मंडल द्वारा निर्मित 
बिधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस प्रकार नहीं किया जाये 
तब लक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा निर्मित नियमों से होगा। 


लॉक - सेवकों २८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेरबे में या राज्य के लोक - | | 
खर लेखे में - । 
| 


न्यायालयो' 
_ (क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल 


झारा प्राप्त 
बादियों के किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक - धन को छोड़ कर, 
||| निक्षेप और संघ या राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में नौकरी भें लगे 
||| आन्य धन की हुए किसी पदाधिकारी को उस की उस हसियत में; 
| अपभिरक्षा . 


अथवा 

(रब) किसी बाद, विषय, लेरबे या ब्यक्तियों के नाम मेंजमा किये 

जये भारत के राज्यस्क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय कौ 

प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाछे जायेंगे । 


संद्य की सम्पत्ति २८५ .९१) जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे बहा 
की राज्य के तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा 


करो से 


विमुक्लि, आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी 1 


| 5 जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक 


रबंड (१) की कोई बात किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ 


की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर उद्ग्रहीत करने में बाधा नहीं 


| डालेगी जिस का दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले,ऐसी ||| 
sé | सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि बह कर उस राज्य | 
| 


में लगा रहे । 


= का संविधान 


wN के २८६. (१) राज्य की कोई विधि, qaq sit के ऋय और विक्रय पर, 
ऋय या विक्रय जहां ऐसा ऋय या विक्रया- 


| 
pore | | 
CREER १ पर करारोए BE i 
ही शी h | Tak (क) राज्य के बाहर, अथवा p “` 
| , +° 
| 
| 


` I | निर्वन्धन . (रब) भारत राज्य-दोत्र में बस्तुजं के आयात अथवा उस के || 

was PIHEN — दौरान में, 

TS j होता हे वहा कोई करारोपण, ना करेगी और न करना ग्राधिः 
कृत करेगी । 

व्याख्या- उपरवंड (१) के प्रयोजन्ये के लिये कोईक्रय या विक्रय उस ह]. 

| में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे ऋय या विक्रय के परिणाम | | र 
स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में | x 
किया गया है चाहे फिर थस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण बिधि के अधीन l 


उन वस्तुओं का स्वत्त्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण | 
किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो । | | 


(०) जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उस के 


अतिरिक्त राज्य की ss विधि 'किन्हो वस्तुओं के ऋय या विक्रय पर 


| 

वहां कोई करारोपण न करेगी ओर न करना प्राधिकृत करेगी जहां || hn 

ऐसा ऋय-विक्रय अन्तरीज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता है: | 
परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या 

विक्रय त कोई कर; जा किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के | 

प्रारम्भ से ठीक पहिले विधिवत्‌ उद्शहीत कियाजा रहा था, इस बात के 


.: "W 
{~ = L | | होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस रवंड के उपबन्धों के प्रतिकूल है, x 
"P N 


९९५९ के मार्च के ३१बें दिन तक उद्‌्गृहीत किया जाता रहेगा । 
||| (३) किसी राज्य के विधान- मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी 
| | वस्तुओं के ,जो संसद्‌ द्वारा समुदाय के जीबन के लिये आवश्यक घोषित 
'॥ | की जई हैं, ऋय या विक्रय पर करारोपण करती या करना प्राधिकृत | 
| करती है, तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के |||| 
| लिये रक्षित किये जाने पर उसे उस की अनुमति प्राप्त न हो गडे हो । 


|_| | विद्युत पर २८७. जहां तक कि संसद्‌ विधि द्धारा न्यथा उपबन्ध करे उस को 
kil करों से छोड़ कर ( सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के 
4 
\ 
I 


उपभोग या विक्रय पर, जा - 
(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा 


lË का = =| 


उपभोग किये जाने के लिये उस | को बेची 
जई हे; अथवा | 
(रब) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये ररबने या चलाने भें | 
भारत सरकार या रलवे कम्पनी द्वाराजो उस रेलषे 
को चलाती है उपभुक्त हे, अथवा किसी रेल के 
“निर्माण, बनाये ररवने या चलाने में उपभोग केलिये 
उस सरकार अथवा किसी ऐसे रलवे समवाय को | 
बेची गई है, | 
राज्य की कोई बिधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित 
करना प्राधिकृत करेगा, तथा विद्युत के विक्रय पर कर-आरोपण करने, | 
या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वाली कोई ऐसी विधि यह | 
सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग | 
"किये जाने के लिये, अथवा किरी ऐसे रेलवे समवाय व्को,जैसा कि उप- 
युक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये ररबने या चलाने में उपभोग के 
-लिये,बेची गई विद्युत का मूल्य उस मूल्य से, कि बिद्युत की प्रचुर | 
पात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है,इतना कम होगा,जित्तनी 
कि कर की राशि है। 


पानी या e . (१) जहो तक कि राष्ट्रपति आदेआ द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, 

बियुत के. उस का छोड़ कर इरस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य 

-= = में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या बियुत के बारे में जो अन्त- 

JRT 

ara रीज्यिक नदियों या नदी-दूनों के विनियमन या विकास के लिये किसी 

| वाले करों से बर्तमान विधि से, अथवा संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि से,स्थापित `. 

| कुण अबस्था -किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गई,पैदा की गई, उपभुक्त,वितरिलत " | 

"> च या बेची गई है, कोई कर नहीं आरोपित =a ना कर आरोपित ME 

करना प्राधिकृत करेगी | Ml 

व्याख्या- इस अनुच्छेद में “ राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि” के अन्त- i 

गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व Fg 

पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे ip 

फिर बह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः,अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों कां 
Sg में, प्रवर्तन में न हो । 

ca) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा खंड (९) में बर्णित कोई 


g के 
कराधान से 
राज्यों की 
सम्पत्ति ओर 
आय की 
विमुक्ति . 


कतिएय ब्ययों 


तथा बेतनो 
के विषय में 


समायोजन. 


wass या आरोपित करना प्राधिकृत, कर i ऐसी 
किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्र- 
पति के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात्‌ उस की अनुमति 
ना मिल गई हो, तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य 
प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा:उस विधि के अधीन बनाये जाने 
वाले नियमों याआदेओं के द्वारा,नियत करने का उपवन्ध करती रे, ते 
विचि ऐसे किसी नियम या आंदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व 
सम्मति लिये जाने का उपबन्ध करेगी । 


२८९.९९) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विघुक्त 
-होॉगी । 

(२) खंड (१) की किरी वात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, 
र्‍या की ओर से किये जाने बाले, किसी प्रकार के ब्यापार या कारबार के 
बारे में , अथवा उन से सम्बन्धित किन्हों क्रियाओं के बारे में, अथवा उन 
के प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई,किसी 
सम्पत्ति के बारे में, अथवा उन के ऐसे ब्यापार या कारबार के ओद्भूत 
w उत्पन्न किसी आय के बारे में, किरी कर को ऐसे विस्तार तक;यदि 
कोई हो, जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा उपबभ्थित करे,आरोपित करने या 
आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी । 

(३) रबंड (२) की कोई बात किसी ऐसे ब्यापार या कारबार अथवा 
ब्यापार या कारबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू न होगी जिसे कि 
संसद्‌ विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यां से 
प्रासंगिक हे । 


२९० जहां इस संविधान के =| के अधीन किसी न्यायालय 
या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के आरम्भ से 
पूर्व भारत में सम्राट के अधीन, अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ संघ के 
या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा की है उस को या उस के 
बारे में देय निवृत्ति- वेतन भारत की संचित निधि अथवा राज्यों की 
संचित निधि पर भारित हे, बहा यदि 

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था 
— | बह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की किन्ही 


[=] र 

ही: ४) 

मी 4 É का संबिधान 

$ 

9 पृथक्‌ जो z5 करता 

गुड हो,अथवा उस व्यक्ति ने राज्य के कार्यो के सम्बन्ध 

ह में पूर्णतः या अंडातः सेवा की हो; अथवा 

५. न E राज्य की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था 

० बक में न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की 
४ ६१% अ पृथक आवऱ्यकताओं में से किसी की पूर्ती करता 

| है हो अथवा उस व्यक्ति ने संचय या अन्य राज्य के 

L. मि कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंदातः सेवा की 

हे Sg de हो, 

È न p E राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की संचित 

S -निघि या अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन 
i, -विषयक उतना अंडादान भारित होगा और उस निधि से दिया जायेगा 
१३ + जितना कि करार हो,अथवा करार के अभाव में उतना अरंदादाना 

४ ys: र $ जितना कि भारत के मरब्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ नि- 

‘nes धारित करे । 

P. Wa: | की २९९. (९) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देवी राज्य 
i i निजी थैली के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य 
erori की राशि... के शासक को निजि थेली के रूप में किन्हां राशियों की कर मुक्त 
| || देनमी मारत | की सरकार द्वारा प्रत्या भूत या आइबासिल 
२१% १ j | की गई हे वहाँ — 

I (क) वैसी राशियाँ भारत की संचित निधि पर भारित होंगी 
‘> लथा उस में से दी जायेंगी ; तथा 

१. | l “किसी शासक को दी गई वैसी राशियो,सभी आय पर 
डी हक 'करों से विमुक्त होंगी । 
| आ ) उपर्युक्त जैसे किसी देशी राज्य के राज्यः क्षेत्र जहां ्रथम : 

a Nia अनुसूची के माग == राज्य में हा 
a समाविष्ट है वहां रवंड १) के अधीन भारत सरकार द्वारा दी जाने बाली ge + 
ही | देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित ४०३, ६ * » 

RE |. j निधि पर भारित होगा और उस से दिया जायेगा अर ऐसी कालावधि कक 
TE के लिये असी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन उस बारे में के हक 
RE -किये गये किसी करार के अधीन रह कर राष्ट्रपति आदेदा द्वारा ख 0: 
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|= 
खरकार द्वारा 
उधार लेना. 


राज्यों द्वारा 
उधार लेना. 


Ë 
अवस्थाओओं में 


सम्पत्ति , 


काण. | का संविद्यान 


२९२ . भारत की संचित निधि | प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के 
भीतर,यदि कोई हो, जिन्हें संसद्‌ समय समय पर विधि द्वारा नियत 
करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हॉ,जिन्हे 
इस प्रकार नियत किया जाये,प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका 
शक्ति विस्तृत है । 


2९३. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
की कार्यपालिका दाक्ति ,उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, 
ऐसी सीमाओं के भीतर,यदि कोई हों ,जिन्हें ऐसे राज्य का विधानः 
मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के 
भीतर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोडे हों, 
जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाय;प्रत्याभूति देने लक विस्तृत है । 

(५) भारत सरकार ऐसी शर्ती के साथ,जेसी कि संसद्‌ द्वारा 
निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन ररवी जायें, किसी राज्य को 

उधार दे सकेगी, अथवा जहाँ तक इस संविधान के अनुच्छेद २९२ के 
अनुसार नियत -किन्शें सीमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक ऐसे 
किसी राज्य के द्वारा लिये गये उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी 
aar, A राडियो ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, 
बे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी । 

८३) यदि किरी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उस 
की पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिस के विषय 
F भारत सरकार ने अथवा उस की पूर्वाधिकारी सरकार ने प्रत्वाधूति दी 
थी;कोई भाग देना दोष है तो बह राज्य भारत सरकार की सम्मति के 
बिना कोई उधार न ले सकेगा । 

(४) रबंड (३) के अनुसार सम्मति उन झरती के अधीन,यदि कोई 
हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उचित समझे 

अध्याय ३.- सम्पत्ति, संविदा,अधिकार, दायित्व 
आभार और व्यवहार-वाद्‌ 

२९४. इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर - 

(क) जो सम्पत्ति जर आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार 
के प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारभ्ध से ठीक 
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= 
अधिकारों, 
दायित्यों 
ओर आभारों 
का उत्तरा- 
-धिकार 


a अवस्था- 
ओं में सम्पत्ति, 
आस्तियों ,अधिकारों; 
दायित्वों और 
आभारों का 
उत्तरा धिकार . 


š का संविधान ] 


"पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति और आस्तियो 
प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के प्रयोजनों 
के लिये सप्राट में ऐसे आरभ्भ से ठीक पहिले निहित 
थीं, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले कि 
-स्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिधी बंगाल, 
'पूर्वी बंगाल ,पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के 
प्रान्तों के सूजन के कारण किये गये या किये जाने 
बाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः संघ 
और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; तथा 
(रब) जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की 
सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार 
के थे, चाहे फिर बे किसी संविदा से या अन्यथा 
उद्भूल हुए हों वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से 
पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्‍चिपी 
बंगाल , पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के 
प्रान्तों के सुजन के कारण किये गये या किये जाने 
बाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः 
मारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरः 
"कार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे 1 


२९५.९१) डस संविधान के प्रारम्म से ले कर - 
(क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची | भाग (स्व) 

में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य 

में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं खे सब, 

ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस खारे 

भें भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे; 
संघ में निहित होंगी यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी 

सम्पत्तियां और आस्तियां ऐसे आरम्भ से ठीक पहिले 

संघचृत थीं, वे तत्पश्चात्‌ संघ-सूची में प्रणित विषयों 

में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों,तथा 

(रव) जो अधिकार, दायित्व ओर आभार प्रथम अनुसूची के 
भाग (रब) में उल्लिरिवत राज्य के तत्स्थानी किसी 


२७५ a 


ह भारत का संबिधान 


देशी राज्य की | के थे | फिर वे किसी 
संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे 
'करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत 
सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार 
i 2 होंगे यदि जिन प्रयो- 
जनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे अधिकार 
अर्डित किये गये थे अथवा रायित्व या आभार लिये 
गये थे, वे संघ- सूची में प्रगणित विषयों में से किसी 
से सम्बच्द भारत सरकार के प्रयोजन हों । 

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के माग (रव) में 
उल्लिस्वित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और आस्तियों, 
लथा संबिदा से या अन्यथा उद्भूत सब अधिकारों , दायित्वों ओर 
आभारों के बारे में,जो खंड (१) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तस्थानी देशं 
राज्य की इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर उत्तराधिकारिफी होगी । 


राजगामी, २९६. -एतत्पड्चाल्‌ उपबन्धित के अधीन रह कर यदि यह संविधान 
व्यपगत या asa में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य- क्षेत्र में 
स्वाम्रिहीनत्ब š£ 
होवे से राजगामी या व्यपगत होने से, या अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में 
प्रोद्‌भूल स्वामिहीनस्व-रिक्थ के रूप मे यथास्थिति सप्राट्‌ कोअथवा J राज्य 


सम्पत्ति. के शासक को प्रोद्मूत हुई होती; बह सम्पत्ति यादि राज्य में स्थित हो 


तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अबस्था भें, संघ में निहित होगी : 

"परन्तु व्य उस तारीरब को,जब कि वह इस प्रकार 
सम्राट्‌ को अपथवा देशी राज्य के झासक को प्रोद्भूत हुई होती भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियेत्रण में 
शी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग या 
धारण था, वे प्रयोजन संघ के थे ते बह संघ में और यदि वे प्रयोजन किसी 
=> थे ar बह उस राज्य में निहित होगी । 

ब्यारूया.-- इस अनुच्छेद में “दासक ” और “ देशी राज्य” पदों 
का बही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में है । 


जल्न-प्रांगए मे ५९७. भारत के जल-प्रांगण में, समुद्र के नौचे की सब भूमियां, 
स्थित मूल्य- खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजे संघ में निहित होंगी तथा संघ के 


संबिदाएं . 


व्यवहार-बाद्‌ 
ओऔर कार्मः 


aigar. 


-LA का संबिधान 
प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी । 


२९८. (१) संघ की, ओर प्रत्येक राज्य न waq 
समुचित विधान- मंडल की किसी विधि के अधीन रहते हुए यथास्थिति 
संचय के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिये धारण की हुई किसी 
सम्पत्ति के अनुदान,विक्रय, न्ययन या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा 
ऋमण: उन प्रयोज्ञनों के लिये सम्पत्ति के ऋय या अर्जन तक, तथा 
संबिदीकरण तक ,विस्तुत होगी । 

(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अर्जित सब 
सम्पत्ति,यथास्थिति,संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी । 


२९९.९१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका झाक्ति के 
-प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा अथवा 
उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा की गई कही जायेंगी 
तथा वे सब संविदाएं ओर सम्पत्ति-सम्बन्धी हस्तान्तरण-पन्र जो 
उस झाक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति पया राज्यपाल र्‍या 
राजप्रमुरच की ओर से उस के द्वारा निदेशित या प्राधिकृत ध्यक्तियों 
द्वारा ओर रीति के अनुसार लिरे जायेंगे । 

९२) न तो राष्ट्रपति ओर न किसी राज्य का राज्यपाल या राज- 
प्रमुरव इस संविधान के प्रयोजनों Pg अथवा भारत सरकार विषयक 
इस से पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के हेतु, की गडी 
अथवा लिरवी गई किसी संविदा या हस्तान्तरण- पत्र के बारे “में 
वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, ओर॒ न वेसा कोई व्यक्ति ही इस के 
बारे में येयाक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिस ने उन में से किसी की 
ओर से ऐसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो। 


३००. ११) मारत संघ के नाम से भारत सरकार घ्यवहास्वाद ला 
सकेगा अथवा उस के विरुद्ध ब्यबहारःवाद लाया जा सकेशा तथा किसी 
राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार ब्यवहार-बाद ला सकेगी अथवा 
उस के विरुद्ध ब्यबहार-वाद लाया जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी 
हुई शक्तियों के आधार पर, संसद्‌ द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधानः 
मंडल द्वारा,जो अधिनियम बनाया आाये,उस के उपबन्थां के अधीन रहते 
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हुए वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद ला सकेंगे, 
अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यबहार-वाद लायाजा सकेगा जिस 
प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी प्रान्त अथवा तत्स्थानी देशी राज्य 
व्यवहार- वाद ला सकते अथवा उन के विरुद्ध ध्यवहार-वाद लाया जा 
सकता, यदि इस संविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता । 
(२) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर — 

(क) कोई एसी विधि-कार्यवाहियो लम्बित हे जिस में भारत 
डोमीनियन एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त 
डोमीनियन के स्थान में भारत संघ सप्रझा जायेगा, 
सथा 

(रव) कोई ऐसी विधि- कार्यवाहिया लम्बिस हें जिन में 
कोडे प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, तो 
उन कार्यवाहियें में उस प्रान्त या देशी राज्य के 
स्थान में तत्स्थानी राज्य समझाजायेगा । 
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ब्यापार . वाणिज्य 
और समागम 
की स्वतंत्रता. 


ब्यापार, बाणिज्य 
और समागम पर 
निर्बन्धन लगाने 
की संसद की 
शाक्ति . 


ब्यापार और 
वाणिज्य के 
विषय में संघ 
| =. राज्यो की 
बिधायिनी 
शक्तियों पर 
निर्वन्थन . 


माग १३ 


मारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
बाणिज्य और समागम 


३०१ , इस भाग के अन्य उपबन्धो के अधीन रहते हुए | राज्य -क्षेत्र में सर्वत्र 
ब्यापार वाणिज्य ओर समागम अबाध होगा | 

३०२ संसद बिधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथबा भारत राज्य- 
क्षेत्र के किसी भाग के भीतर ब्यापार बाणिज्य या समागम का स्वतंत्रता पर ऐसे AR- 
नधन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हो । 


३०३. (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की 
सूचियो में से किसी में ब्यापार ओर बाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार 
पर नातो संसद्‌ को और न राज्य के विधान- मंडळ को कोई ऐसी विधि 
बनाने की डाकति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या 
-दिया जाना प्राधिकृत करता है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में 
कोई बिभेद करता या किया जाना प्राधिकित करता है । 


(२) रवंड (९) में की कोई बात संसद्‌ को ऐसी कोई विधि बनाने 
से न रोकगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया आना प्राधिकृत करता है 
अथवा कोई ऐसा बिभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करता है यदि ऐसी 
विधि द्वारा यह ARa किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग 
में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के 


लिये ऐसा करना आबश्यक है। 


अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के 


३०४ . 
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च्च का | 


हि होते हुए भी राज्य का विधान-मंडल न द्वारा - 


| और (क) अन्य राज्यों से आयात की गई J ऐसा 
समागम एर कर आरोपित कर सकेगा ओ कि उस राज्य भें 
निर्बल्धन , निर्मित या उत्पादित बैसी ही बस्तुओं पर लगता हो 


किन्तु इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात की 
गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित बस्तुओं 
के बीच कोई विभेद न हो; तथा 
(रब) उस राज्य के साथ या भीतर ब्यापार, वाणिज्य और 
समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन 
आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोकहित में अपेक्षित 
होः 
izal रबंड (रब) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन 
राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित 
या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । 


बर्तेपान ३०५ . अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि 
विधियों पर क्के उपबन्थो पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति आदेवा द्वारा अन्यथा उपबन्धित 


अनुच्छेद 

५०६ ओर करे, उस के अतिरिक्त, कोई प्रभाव न डालेगी । 

३०३ का 

प्रभाव, 

भक ] , इस भाग के पूर्वगामी उपबन्थो में,अथवा इस संविधान के अन्य 


` a उपबस्धों में; किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (रब) में 
5 उल्लिखित 3 ल्लिस्वित कोई राज्य, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों 
ब से उस राज्य में बस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों 
राज्यों की को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्शृहीत करता था, ऐसे 
भ्ाषार और कर या शुल्क को, यदि मारल सरकार और उस राज्य की सरकार में 
उस लिये करार हो जाय तो;ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रहते 
आरोषण की हुए तथा इस संविधान i ऐसी कालाबाधि 
mèr. के लिये, असी कि करार में उल्लिरिवित हो, उद्शुहील और संगृहीत करता 
रहेगा: 

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पञ्चात्‌ किसी समय 

भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन गठित -वित्त-उगायोग के 


= ३०९ 
से३०४ तक के 
प्रयोजनों को 
OPIEKI 
करने के लिये 
आधिकारी 
की नियुक्ति. 


AFI 


arpay aoaaa E 


भारत का संबिधान 


प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे किसी करार का अन्त 
या रूपभेद करना अावउयक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा । 


३०७. संसद्‌ विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी 
जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१ , ३०२, ३०३ और ३०४ के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे तथा इस प्रकार नियुक्त 
प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां ओर ऐसे कर्तब्य सोप सकेगी जैसे कि 
षह आवद्यक समझे I 
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पे या राज्य 
की सेवा करने 
वाले न्यक्तियों 
की मर्ती तथा 
सेवा की शते. 


संघ या राज्यों 
की सेवा करते 
बाले व्यक्तियों 


भाग १४ 
संघ ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १- सेवाएँ 


३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य पद 
से प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (रव) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत हे । 


3०९ , इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान - 
मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यो से सम्बद्ध लोक -Aart 
ओर पदों के लिये भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की डाती का 
बिनियमन कर सकेंगे : 

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधोन समुचित विधान- मंडल 
के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब 
सक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं ओर पदो के बारे में 
राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे ब्यक्ति को , जिस बह निदेशित करे तथा राज्य 
के कार्यों से aaa सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल र्‍या 
राजप्रमुख को, अथवा ऐसे ब्यक्ति को, जिसे बह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं 
और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की दाती का 
बिनियमन करने बाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे 
अधिनियमः के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार “निर्मित कोई 


नियम प्रभावी होंगे । 


३१०. (१) इस संबिधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अबस्था को 
छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संप की प्रतिरक्षा सेबा या असेनिक सेबा 
का या अखिल भारतीय सेबा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रति- 
रक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी सैनिक पद को धारण 


E क्का =]| 


करता हे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण | तथा प्रत्येक ब्यक्ति 
जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य हे अथवा राज्य के अधीन किसी 
असेनिक पद्‌ को घारण करता हे, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या 
राजप्रमुरब के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है। 
ca) डस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक 

पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रपुरव के प्रसाद पर्वत पद धारण करता है 
-कोई संविदा,जिस के अधीन कोई ब्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल 
E सेवा अथवा संच या राज्य की असेनिक सेवा का सदस्य नहीं 
हे ;ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन 
नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति 
र्‍या राज्यपाल या राजप्रमुरव विशेष अनहिताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा 
कौ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता हे ता, यदि करार की 
हुई कालाबधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता 
है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों 
के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती छे तो, उसे 


प्रतिकार दिया जायेगा । 


संघ या राज्य न (१) जो ब्यक्ति संच की असेनिक सेवा का या अखिल भारतीय 
के अधीन असे- सेवा का या राज्य की उस्सैनिक सेवा का सदस्य है,अथवा संघ के या 


hr राज्य के अधीन असेनिक पद को धारण करता हे, वह अपनी नियुक्ति 


=> हुए करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया 
न्यस्तियो की जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा । 
एदच्यति;पदसे (५) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया 
हटाया आना जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पक्तिच्युत नहीं किया 
ic जायेगा, जब तक कि उस के बारे मे प्रस्थाऐत की जाने वाली कार्यबाही 
के Raae कारण -दिरबाने का युक्तियुक्त अबसर उसे न दे दिया 
L=] हो: 
परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा-- 
IIIiKÚXAWOIVIVAIŠI जहां कोई व्याक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया 
गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिस 
के लिये दंड-दोषारोप पर बह ससिद्ध- दोष हुआ है ; 
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(रब) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने 
या पपंक्तिच्युत करने की उाक्ति रखने “बाले किसी 
आधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण 
Ar उस प्राधिकारी द्वारा लेरवबबब्द किया :] | 
यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस | 
ब्यक्ति को कारण दिरवाने का अवसर दिया जाये; | 
x 

(ग) जहा यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रपुरव का | 
समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित | 
में यह डृष्टकर नहीं हे कि उस व्यक्ति को ऐरा | 
अबसर दिया जाये । 
(३) यदि कोई प्रशन पैदा होता हे कि क्या खंड (२) के अधीन किसी 
व्यक्ति को कारण दिरवाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहाय है 

या नहीं तो ऐसे ब्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने 

अथवा उसे पंक्तिच्युल करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनि- 

उचय अन्तिम होगा | 


आस्निल ३१२. (१) Š] ११ में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य- परिषद्‌ 

भारतीय ने-उपस्थित और मत देने बाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या 

सेवाएं. द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा चोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा 
करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद्‌ विधि द्वारा संघ और राज्यों के 
लिये सम्मिलित एक या अधिक आखिल भारतीय सेवाओं के सुजन के 
लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस आध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की 
सेवा की दाती का, बिनियमन कर सकेगी । 

(२) डस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत 

आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद्‌ द्वारा 
सृजित सेवाएँ समझी जायेगी । 


किं ३१३. जब तक इस संविधान के अधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं 
| केया जाता तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रदत्त 
विधियां, जा किसी ऐसी लोक-सेबा या किसी ऐसे पद को, जो इस 


= 
सेवाओं के 
बर्तमान 
पराOिकारियो 
के संरक्षण 
के लिये 
उपबन्ध 


संघ और 
राज्यों के 
लिये लोक - 
सेबा-आयोग . 


भारत का z| 


संविधान के पआरभ्म के पदचात्‌ अरिवेल भारतीय सेवा के l संप 
या राज्य के अधीन सेवा या पद के स्प में बने रहते हैं,लागू हो, बहा 
'तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से 
संगत हो । 


3१४. इस संविधान द्वारा रपष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ 
-कर प्रत्येक व्यक्ति को,जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट 
इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट की किसी असेनिक सेवा में नियुक्त 
होने के पडचात्‌ इस संविधान के प्रारम्भ पर और पउचात्‌ भारत की या 
“किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है ,भारत सरकार 
पया राज्य की सरकार से;जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता 
हे, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्ती का, 
तथा अनुडासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के 
तुल्य ऐसे अधिकारों का, जसे कि पारवार्तत परिस्थितियों में सम्भव हो, 
हक्क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले 


हक्क था I 


अध्याय २ — लोकसेवा -आयोग 

३९५ . (९) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ के 
-लिये एक लोकसेबा-उायोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा- 
आयोग होगा । 

९२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस 
समूह के लिये एक ही लोकसेवा-आयोग होगा तथा,यदि उस उद्देस्य का 
संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के बिधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा 
जहाँ दो सदन हे',बहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता हे सो; 
-संसद्‌ उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि द्वारा संयुक्त 
लोकसेवा- आयोग (जो इस अध्याय में “ संयुक्त आयोग” के नाम से 
निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेगी ! 

|_| उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध भी 
अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के म्रयोजनों को सिद्ध करने के 
लिये आवश्यक या वांछनीय हों । 

OT यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुरव,संघ के लाकसेवा 


E aur 


पदावधि . 


भारत का संविधान 


आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदस से, 
बह उस राज्य की सब या किन्ही आबड्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य 
करना स्वीकार कर सकेगा । 

(०) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान भें 
संघ के लोकसेवा-आयोग आथवा किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के 
निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा जायेगा जो प्रइनास्पद किसी 
विशेष विषय के बारे में यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता हो । 


३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की 
निञ्युक्ति,यदि बह संघ- आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा 
'तथा, यदि वह राज्य-अायोग है तो,राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा 
की जायेगी : 

परन्तु प्रत्येक लोकसेवा- आयोग के सदस्यों में से यथादाक्य निकट- 
तम आधे ऐसे व्यक्ति होंगेजोअपनीअयमी नियाक्तयो की तारीरव पर भारत 
सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक 
पद धारण कर चुके हें, तथाउवत दस वर्ष की कालावधि की संगणना में 
ऐसी कालाबधि भी सम्मिलित होगी;जिस में इस संविधान के ग्रारभ्म से 
पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सम्राट्‌ के अधीन या देशी राज्य की सरकार 
के अधीन पद धारण किया है । 

(२) लोकसेवा- आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीरब से 
छ वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि बह संघ- आयोग है तो;पेसठ वर्ष की 
आयु को प्राप्त होने तक,तथा यदि बह =| या संयुवत-आयोग है 
तो; साठ बर्ष की आयु को प्राप्त होने तक ,जी मी इन में से पहिले हो, 
अपना पद धारण करेगा: 

परन्तु - 

(क) लोकसवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ-आयोग 
या संयुक्त आयोग है लो, राष्ट्रपति को, तथा,यदि वह 
LÆ आयोग है तो,राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
को; सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद 
की ल्याग सकेगा; 

| लोकसेवा- आयोग का कोई सदस्य अपने पद से 
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आयोग के 
किसी सदस्य 
का हटाया 
जाना या 
निलम्बित 
किया जाना 


z का संविधान 


अनुच्छेद ३१७ के रबंड (१) या ् उप- 
बच्धित रीति से हटाया जा सकेगा । 

(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद 
धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पट पर पुनर्नियुक्ति 
के लिये अपान होगा । 


३१७. (१) खंड (३) के उपबन्थो के अधीन रहते हुए लोकसेबा-आयोग 
का सथापति या अन्य कोई सदस्य ऊपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा 
कदाचार के आधार पर दिये गये उस आदेश पर ही हटाया जायेगा,जो 
-कि उच्चतपन्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय 
द्वारा अनुच्छेर १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार की 
गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन के पश्चात्‌, 
fe यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को,ऐसे किसी आधार पर 
हटा दिया जाये, दिया गया है । 

(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध 
में रबंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पच्छा की गई हे, राष्ट्रपति 
यदि बह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है , तथा राज्यपाल या राजप्रघुरव, 
यदि वह राज्य-आयोग है, उस को >] से तब तक के लिये निलय्बित कर 
सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के 
अतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेदा न दे । 

(३) रवंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि स्रथास्थिति लोक- 
Aar- आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य — 

(क) दिवालिया न्यायनिर्णात हो जाता हे, अथवा 
(रव) अपनी पदावधि में अपने पद 2] से बाहर कोई 
खेतनिक नोकरी करता हे; अथवा 
ठा) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या डारीरिक दोबेल्य के 
कारण अपने पद पर रहे आने के लिये अयोम्य है, 
तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा 


अपने पद से हटा सकेगा । 
८४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य 


भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा,.या ओर से, की गई 
किसी संविदा या करार में निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा 


= का संविधान 


उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के = | से भी 
संप्ठक्त या हित-सम्बच्द है या होजाता है अथवा किसी प्रकार से उस 
के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, 
तो बह रवंड (१) के ग्रयोजनों के लिये कदाचार का अपराधी समझा 
ङ l 


| का, >. आयोग के ३१८ . संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे मे राष्ट्रपति तथा । 
शक. "a JP; सदस्यों था राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख विनियमों | 
"५२५५०० TI कर्मचारी बुन्द रा | 
भर की Qasi 
e अ की जातों के (क) आयोग के सदस्यों की संख्या सथा उन की सेवाओं की 
a घारे में aat का नि्धीरण कर सकेगा; तथा 
न ||| विनियम (रब) आयोग के कर्मचारी-बृन्द के सदस्यों की संख्या फे तथा 
९१ हेग. बी a || बनाने की उन की सेवा की दाती के सम्बन्ध भें उपबन्ध कर 
RE DO il na. 
wi kog | सकेगा; 
६ "8२ ७० 'परन्त्रु लोकसबा-आयोग के सदस्य की सेवा की शती में उसकी 
‘+ नियुक्ति के पझ्चात्‌ उस को लाभकारी परिबर्तन न किया जायेगा । 
४६ Wan ps t || आयोग के ३१९. पद पर न रहने पर-- 
आ ||| सदस्यों द्वारा (क) संघः लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार या 
ne ग ||| ऐसे सदस्य किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और 
i ; | E kiad e नोकरी के लिये अपात्र होगा; 
mnt ||| धारण के (रब) राज्य के | सभापति संद्य-लोक- 
ol Ma i सेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में 
5% में प्रतिषेध , अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसवा- आयोग के 
सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु 
IEL मारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के 
हल लकी अधीन किसी अन्य नौकरी के Ter पात्र न होगा; 
Rs (ग) संघ- लोकसैबा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त कोई 
FN L. सदस्य संघः = आयोग के सभापति के 
Ee रूप में अथवा राउ्य-लोकसवा-आयोग के सभापति 
ET के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत... 
Sp K सरकार या किसी राज्य की "०" अधीन | 
wawa —.[.].... U U S _ ूव ल. 


š का संविधान 


“किसी अन्य | लिये पात्र I होगा; 
त्य) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से अति- 
"रिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के 
सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा 
उसी, या किसी अन्य,राज्य-लोकसेवा आयोग के 
सभापति. के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा,किन्तु 
मारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये यात्र न होगा । 


| ३२०.८१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा 

आयोगो के -कि मदाः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुब्तियों के लिये 
की -परिक्षाओं का संचालन करे | 

९५) यदि संब- लोकसेवा- आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा 

करने की प्रार्थना करें तो उस का यह मौ कर्तव्य होगा कि ऐसी किरीं सेवाओं 

के लिके;जिन के लियेविश्ेष उरहतताबाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं,मिली जुली भर्ती की योज- 

-नाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करे । 

८३) यथास्थिति संघः लोकसेवा- आयोग या राज्य-लोक-सेवा-आयोग से - 

(क) असैनिक सेवाओं में ओर असैनिक पदों के लिये भर्ती की 
| से सम्बच्द समस्त विषयों पर; 

(रब) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के,तथा एक 
सेबा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने करे, 
तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति,पदोश्रति अथवा बदली 
की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने याले 
Rei पर; 

| "ऐसे ब्यविति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की 
सरकार की असैनिक हेसियत से सेवा कर रहा है, 
प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों सेज अभ्याबेदन 
या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे 
आनुझासन~विषयों पर; 

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत,जो मारत सरकार या किसी राज्य 
"की सरकार के अधोन या भारतस्सप्राट के अधीन 
या देशी राज्य की सरकार के अधीन असेनिक हैसियत 


É का संविधान 


'से सेवा कर रहा है | कर =| है, अथवा बैसे 
ब्याक्ति के सम्बन्ध में कृत,जा कोई दावा है कि 
अपने कर्तव्य पालन में किये गये,या कर्तुममिप्रेत, 
कार्यों के सम्बन्ध में उस के विरुद्द चलाई गई किन्हीं 
-विधि-कार्यवाहियों में जो रवची उसे अपनी प्रतिरक्षा में 
करना पड़ा हे वह यथास्थिति मारत की संचित निधि 
में से या राज्य की संचित निधि में से दिया जाना 
चाहिये, उस दावे पर; 
(इ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट 
के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के 
अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी 
व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निश्वत्ति-- बेन दिये 
जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली 
राशि वया हो, इस प्रश्न पर, | 
'परामर्दी किया आयेगा, तथा इस प्रकार उन से प्रच्छा किये हुए किसी | 
विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा 
उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुरब,उन से पृच्छा करे, परापर्श देने 
| "का लोकसेवा-आयोग का कर्तब्य होगा: 
| परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघकायौ से संसक्त 
| अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यो से 
||| संसक्ल अन्य सेवाओं और पदों के = में यथास्थिति राज्यपाल या राज- 
| | | | प्रमुरब, उन विषयों का उल्लेरब करने वाले विनियम बना सकेगा, जिन 
Il F साधारणलया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में,अथवा किन्ही विशेष, 
| परिस्थितियों में लोकसेवा-आयेग से परामदी किया जाना उगवड्यक 
| 
L 
| 


न होगा । 

(४) रवंड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-आयोग 
से उस रीति के बारे मे परामर्डी किया जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के 
रवंड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से 
कि अनुच्छेद २३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना हे । | 

(५) रवंड Ca) के परन्लुक के अधीन राष्ट्रपतिअथवा किसी राज्य |||| 
के राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा बनाये गये सब विनियम = के बनाये? 


| जाने के पचात यथासम्भव द्ीघ्र यथास्थिति संसद्‌ के प्रत्येक सदन,अथवा 
महहमा ' | 


El के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के x चौषह दिन 
से अन्यून समय के लिये ररवे जायेंगे, तथा निरसन या संदोधन द्वारा 
किये गये ऐसे रूपभेदो के अधीन होंगे जैसे कि संसद्‌ के दोनों सदन 
अथवा उस राज्य के विधान-यंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र 


में करें जिस में कि बे इस प्रकार << गये हों । 


लोकसेढा- ३९९ . यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित अथवा राज्य के विधान-मंडल 


T ड्वारा निर्मित, कोई अधिनियम संघ-लोकरसेवा- आयोग या राज्य-लोकसेबा 


-आयोग द्वारा संय की या राज्य की सेबाओं के बारे में, लथा किसी 


बिस्तार की 
KE. स्थानीय प्राधिकारी अथवा विधि द्वारा गठित उनन्य निगम-निकाय अथवा 


-किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त कृत्या 


के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा । 


३२२ . संघ के, या राज्य के , लोकसेवा-आयोग के ब्यय, जिन के 


आयोगें के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-द्ृन्द को,या के विषय में, | 
Fn दिये जाने बाले कोई वेतन, मत्ते और निवृत्ति-वेतन भी यथास्थिति भारत 


की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर मारित होंगे । 


लोकसेवा - 3२३. (१) संध-अयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग ||| 
आयोगो के द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रति ||| " 


प्रतिबेदन . ददन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यादि कोई हों, जिन 


में कि आयोग का परामी स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के 
लिये कारणों को स्पष्ठ करने वाले ज़ापन के सहित उस प्रतिवेदन की | 


प्रतिलिपि संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 


८२} -राज्य-उग़ायोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या 


राजप्रमुरब को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवपै प्रतिवेदन | 
दे तथा संयुक्‍त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक |||: 
| 


के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती 
हे, राज्यपाल या राजप्रमुरव॒ को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा 
किये गये काम के बारे में अतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से 


प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल 


या JU रे a) उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि 


x 2 x हे | ५ 
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आयोग का परामर्डी स्वीकार नहीं किया गया हे, ऐसी अस्वीकृति के 
लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले तापन के सहित उस प्रतिवेदन 
'की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल के समक्ष ररबबायेशा | 


-ETTA vw a WEST iya 
— ý 


E Sa 


eey 


निबीचनों का 
अधीक्षण 
निदेशन और 
नियंत्रण निबी- 
अन आयोग में 
निहित होंगे 


भाग १५ 
निवीचन 


३२४, (१) इस संविधान के अधीन संसद्‌ और प्रत्येक राज्य के बिधान - 
मंडल के लिये निर्वीचन के लिये नामाबली तयार कराने का तथा उन समस्त 
निर्वीयनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति के पदों के निबीचनों 
का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण जिस के अन्तर्गत संसद्‌ के तथा राज्यों 
के बिधान- मंडलों के निबीचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहो 3ग्रेर विवादों के 
निर्णय के लिये निबीचन - न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है एक आयोग में 
निहित होगा ( जो इस संबिधान में नि्बीचन - आयोग के नाम से निर्दिष्ट है) । 

८३) निर्बीचन- आयोग भुरन्य निर्बीचन- आयुक्त तथा यदि कोई हों तो 
अन्य उतने "निबीचन - आयुक्तो से जितने कि राष्ट्रपति समय समथ पर नियत 
कर मिल कर बनेगा तथा मुख्य निवीचन- आयुक्त और अन्य निबीचन - 
आयुक्तो का नियुक्ति संसद्‌ द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी बिधि के उप- 
बन्थों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी । 

(३) जब कोई अन्य - निबीचन - आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया 
गया हो तब मुख्य निबीचन - आयुक्त 'निवीचन - आयोग के सभापति के 
रूप में कार्य करेगा | 

(४) लोक - सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक 
साधारण निर्वाचन से पूर्ब तथा विधान परिषद्‌ बाले राज्य की 
बिधान- परिषद्‌ के लिये पहिले साधारण निबीचन तथा anaa 
प्रत्येक (द्विवार्षिक निर्बीचन से पूर्व राष्ट्रपति निवबीचन - आयोग से परामर्डी 
कर के रबंड (९) द्वारा निवीचन - आयोग को दिये गये pA के पालन 
में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त 


| का संविधान 


कर सकेगा जैसे बह आवश्यक समझे । 

(५) संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि के - के अधीन रहते 
हुए -निर्वीचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तं की सेवा की दात ओर 
-पदावषि ऐसी होंगी जेसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निधीरित करे : 

परन्तु मुख्य निर्वीचन- आयुकत अपने पद से बैसे कारणों और वैसी 
रोति के विना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतमन्याया- 
लय का न्यायाधीडा हटाया जा सकता हे तथा मुख्य निवार्चन-आयुक्ल की 
अपनी नियुक्ति के पउचात्‌ उस की सेवा की डाती में उस को अलाभकारी 
कोई maA न किया जायेगा: 

परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निवीचन- आयुक्त या प्रादेशिक 
आयुक्त को मुख्य निवीचन-अयुक्त की सिपारिश के बिना पद से हटाया 
न जायेगा । 

जब निर्वीचन-आयोग ऐसी प्रार्थना करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य 
का राज्यपाल या राजप्रमुर्व निवीचन= आयोग या शदेशिक आयुक्त को 
ऐसे कर्मचारी-वृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि खंड (१) द्वारा निवीचन-- 
आयोग को दिये गये pA के निवेहन के लिये आवश्यक हो । 


धर्म, मूलबंदा, ३५५. संसट्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल 
जाति था लिंग क्के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निवीचन के हेतु प्रत्येक आदेशिक 
Rn -निर्वीचन- क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक - नायावलि होगी तथा केवल 
निबीचक-नामा- धर्म, मूलवंश,जाति, लिंग या इन में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति 
बलि में सम्मि- ऐसी किसी नामावलि में सम्मिलित -कियेजाने के लिये अपात्र न होगा 
लित कियेजने अथवा; ऐसे किस निर्वीचन-क्षेत्र के लिये किसी विशेष नि्वीचक-नामाः 


के लिये अपात्र दलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा | 
न होगालथा 

किसी विष 

निर्वीचक - नामावलि 

मैं सम्मिलित किये 

ज्ञाने का दाषा 


eja ३२६. लोक- सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिये 


“sssi निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे,अर्थीत प्रत्येक व्यक्ति 


की बिधान- जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीरव पर,जेसी कि समु- 
सभाओं के चित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस 


लिये निबी- 
चन का वयस्क- 
मताधिकार के 
आधार पर 


होना, 


विधानः मंढलों 
के लिये निबो- 
Ë के 
-विषय से 
उपबन्ध बनाने 
की संसद्‌ की 
शक्ति, 


किसी राज्य 
के ब्रिधान- 


'संडल की ऐसे 


विधान- संडल 
के लिये 
निबीचनों के 
सम्बन्ध में 


उपबन्ध बनाने 
की झाक्ति . 


-निबीचन - 
विषयों में 


न्यायालयों के 


हस्तक्षेप पर 


भारत का संविधान 


लिये नियत की गई हो; इक्कीस वर्षे की अवस्था से कम नहीं है, तथा 
इस संविधान अथबा समुचित विधान- मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
अधीन अनिवास, चित्त-विकृति,अपराध अथवा मष्ट या अबैध आचार के आधार 
पर अनह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निवीचन में मतदाता के रूप में 
'पंजीबह्द होने का हक्कदार होगा | 


३२७. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसदू, समय 
समय पर, विधि द्वारा संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन के लिये निबीचनों से संबघ्द या संसक्त सब विषयों के 
सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत निर्वीचक- नामावलियों का तैयार कराना तथा 
निर्वाचन- क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन 

कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं,उपबन्ध कर सकेगी । 


३२८. इस संविधान के उपबन्थो के अधीन रहते हुए तथा जहां तक 
a= इस लिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक ,किसी राज्य का बिधान - 
मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा , उस राज्य के विधान-मंडल के सदन 
"या प्रत्येक सदन के लिये निवीचनों से सम्बछू या संसक्त सब विषयों के 
सम्बन्ध में,जिन के अन्तर्गत निबीचक- नामावलियों का तैयार कराना तथा 
ऐसे सदन या सदनों का सम्यक्‌ गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक 


-विषय भी हे, उपबन्ध कर सकेगा । 


३२९. इस संविधान में किसी बाल के होते हुए भी -- 

(क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निमोलु- 
मभिप्रेत किसी विधि की,जो निवीचन-क्षेत्रों के परिसीमन 
र्‍या ऐसे निर्बचन-क्षेत्रों को स्थानों के बाटने से सम्बद्ध है; 
“मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी; 

(रव) संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के बिधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी 
निर्वीचन-याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जायेगी 
जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की 
गई है जो समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के 

द्वारा या अधीन उपबन्धित है । 
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कतिपय वर्गों से सम्बच्द विशेष उपबन्ध 
३३० . (१) लोक-सभा में - 

(क) अनुसूचित जातियों के लिये, 

(रब) आसाम के तथा आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम - 
जातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के लिये, 

(ग) आसाम के स्थायत्तदासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों 
के लिये, 

स्थान रक्षित रहेंगे । 

(२) रबड़ (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम - 
जातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का 
अनुपात लोक- सभा में उस राज्य को बांद में दिये गये स्थानों की 
समस्त संरूया से यथाडाबय बही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में कीं 
अनुसूचित जातियों की अथबा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग 
में की अनुसूचित आदिमजातियों की,जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार 
रक्षित है, जनसंरूया का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंरूया से है । 


३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की 
राय हो किः लोक-सभाः में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व wd 
नहीं है तो बह लोक- सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य 


नाम - निर्देशित कर सकेगा । 


३३२. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (रब) में उल्लिखित 
प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये s. आसाम 
के आदिमजाति- क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य 


सूचित 
जातियों अर 
अनुसूचित 
उरादिमज्ञातियों 
के लिये 
स्थानो का 
रक्षण, 


3 का संविधान 


आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे = 

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में | जिलों के लिये भी 
स्थान रक्षित रहेंगे । 

(३) रवंड (९) के अधीन किसी राज्य की विधान- सभा में अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का 
अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो 
यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की ,उस्थवा उस राज्य में की 
या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की,जिन के सम्ब्ध 
में स्थान इस प्रकार रक्षित है,जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त 
जनसंख्या से है 

८४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के 
"लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस समा में स्थानों की समस्त संख्या से 
अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का 
उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है । 

८५) शिलींग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए 
-निर्वचन- क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के 
लिये रक्षित स्थानों के निर्बीचन-क्षेत्रा में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र 
-समाविष्ट न होगा । 

८६) कोई व्यक्ति , जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में 
की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं हे, उस राज्य की बिधान-सभा 
के लिये जिलींग के कटक और नगरःक्षेत्र से मिल कर बने हुए निबीचन- 
क्षेत्र को छोड कर उस जिले के किसी निर्वाचन-श्षेत्र से -निीचित होने का 
पात्र न होगा | 


३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य 
के राज्यपाल या राजप्रमुरव की राय हो कि उस राज्य की विधान- सभा में 
अंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है 
तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य बह समुचित समझे 
नाम-निर्देदित कर सकेगा। 


3३४. डस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए मी ¬ 


ज 


$? 


कः Doro es wa 
355777 T Sw मी 2 > 


व्यि >” (>> TAN 
t my ia 32 a 


क काता A 82 | DAE 
] ४ Sok G) डल RIM CY: 
2 २७ ~ š = 


a == का s was | 


विशेष (क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित a l | 
esas जातियों और अनुसूचित 3ग्दिमजातियों के लिये स्थानों HB 
Siwar liar के रक्षण सम्बन्धी; तथा [if 
वर्ष के पञ्चात्‌ (रब) लोक-सभा में और राज्यों की विधान- सभाओं में नाम- || ||| 
न रहेगा, निर्देशन द्वारा आंज्ल- भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व 
सम्बन्धी, 
== संविधान के उपबन्थ; इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्षे की कालावधि 
| की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे: | 
परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक-सभाके याराज्य की | 
विधान- सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक शी 
-कि यथास्थिति उस समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का बिघटन | न 
न हो जाये । | x 
सेबाउगें और ३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्ल सेवाओं ओर पदों के 
ha "==. 'लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये ररबने की संगति के Ms: 
आणि ओर. अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों MR 
अनुसूचित के दाबों का ध्यान ररवा जायेगा । ५५ 
कतिपय == ,(१) डस संविधान के प्रारम्भ के -qwqra प्रथम दो वर्षो में संघ z : 
Wari में की रेल, बहिः शुल्क , डाक तथा तार सम्बन्धी सेबाओं के पदों के लिये टं x 
zen आंज्ल- | समुदाय के जनों की "नियुक्तियां ९५ अगस्त १९४७ इ. के |, 
लिये बिशेष तुरन्त पूर्व बाले आधार पर की जायेंगी । ||| IM 
उपब्रन्ध , अल्येक अनुवर्ती दो वषी की कालावधि में उक्त समुदाय के जनों के ॥ IE 
लिये,उक्त सेवाझों में, रक्षित पदों की संख्या;निकट पूर्ववर्ती दो यरी की | 
कालावषि में इस प्रकार रक्षित संख्या से यथासभ्भव दस प्रतिडात कम होगी: | |||. 
परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस बर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणो a 
का अन्त हो जायेगा 1 क 
(७) यदि आंग्ल-मारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की  । 
तुलना में कुझलता के कारण नियुक्ति के लिये आई पाये आयें तो खंड १) ||| , 
— अधीन उस समुदाय के लिये रक्षित पदों से अन्य,अथवा उन से अधिक, I 
यदों पर आंग्ल- भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की fs 


हर 


पे bse न हे यकत क NNR कग $ शल wT se 
ही जी 
i ¿Vs t [ | का संविधान 
s? |+ 
|| -किसी बात से रुकावट न होगी । 
नं ! , 11: sir- ३३७. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ z| लीन वित्तीय वर्षी 
Ne हि अ में आंम्ल- भारतीय समुदाय के फायदे के लिये दिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई 
ofr fet > फायदे के अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा प्रथम अनुसूची के माग (क) 
TRA K. लिये fha या भाग (रव) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च 
कु अनुदान के. ९९४८ ई. को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे । 
| | लिये विशेष प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की कालाव में, अनुदान निकट पूर्ववर्ती | 
उपबन्ध. तीन बर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे : | 
परन्तु इस संविधान के प्रारभ्भ से दस वर्षे के अन्त में, ऐसे अनुदान, || 
जिस मात्रा तक बे उगंग्ल- भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, || 
उस मात्रा लक अन्त हो जायेंगे : | 
"परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी झिक्षासंस्था | 
'को अनुदान पाने का तब तक हकक न होगा जब तक कि उस के वार्षिक 
अ्रबेदों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश ऑन्ल- भारतीय समुदाय से | | 
'भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न किये जये हों । | 
K ३३८. (१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियो के लिये 
जातियों, एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा | 
| शिवला (२) अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित आदिमजातियों के लिये इस 
ज्ञातियों संबिधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बघ्द सब विषयों का अनु - 
अत्यादिके संधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्ये होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरा- 
लिये विशेष विधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष 
पदाधिकारी पदाधिकारी का कर्लन्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिबेंदनों को संसद्‌ 
के प्रत्येक सदन के समक्ष ररवबवायेगा । 
८३) डस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियें 
| के प्रति निदेहा के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े बग के प्रति निर्देश, जिन को 
कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (९) के अधीन “नियुक्त 


आयोग के प्रतिवेदन व्र प्राप्ति पर आदेशा द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल- 
भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी है । 


३३९ ॥ प्रथम अनुसूची के भाग (क) और माग (रव) में उल्लिखित 
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= के 
प्रदाासन पर 
तथा अनु- 
सूचित आदिम- 
जातियों के 
कल्याणार्थ 
संघ का 
नियंन्रण 


भारत का = 


राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन J ऊदिमजातियों 
के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेवा 
द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्म से 
दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा । , 

आयोग की रचना, झाक्तियों ओर प्रक्रिया की परिभाषा आदेदा में की जा 
सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें 
राष्ट्रपति आवश्यक या बांछनीय समझे । 

Í ) संघ की कार्यपालिका दाक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य की उस 
प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के 
E के लिये निदेश में परमावक्यक बताई हुई याजनाओं के बनाने और 
कायीन्वित करने से सम्बन्ध रखते हों । 


३४०.९१) मारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से 
पिछड़े हुये वर्गो की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं 
उन के अनुसंधान के लिये तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों 
को दूर करने और उन की दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों 
के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो 
अनुदान दिये जाने चाहिये तथा जिन डाती के अधीन वे अनुदान दिये जाने 
चाहिये उन के = मे, सिपारिदा करने के लिये राष्ट्रपति,आदेश द्वारा, ऐसे 
व्यक्तियों को मिला कर,जैसे यह उचित समझे, अआयेग बना सकेगा तथा 
आयोग नियुक्ति करने वाले आदेश में आयोग ट्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी 


परिभाषित होगी । 
(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग = को सोपे हुए विषयों का अनुर्‌ 


सन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिस में -पाये गये तथ्यों का 
समावेश होगा तथा जिस में ऐसी सिपारिडी की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित 


WIR । 
८३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस 


Cal कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के 
समक्ष रखवायेगा । 


३४१. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरब से परामर्श करने 
के पञ्चात्‌ , लोक - अधिसूचना द्वारा उन जातियों ,मूलवंशों या आदिमजातियों 
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= का संबिधान 


अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उन में के यूथों 
का उल्लेरव कर सकेगा,जो इस संबिधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य 
के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों समझी जायेंगी | 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी जाति, yoia या आदिमजाति को 
अथवा किसी जाति, मूलबंडा या आदिमजाति के भाग या उस में के यूथा 
को रवंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिरिबल अनुसूचित 
जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी ,किन्तु उपर्युक्त 
रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त रबंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना 
को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा पारवर्तित नहीं किया जायेगा । 


३४२. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरव से <Ñ 
करने के "पड्चात्‌ लोक - अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों या आदमजाति 
“समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति- समुदायों के मागो या 
उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संबिधान के प्रयोजनों 
-के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी। 

(५) संसद्‌ विधि gr<r किसी आदिमजाति या आदिमजाति- समुदाय 
को, अथवा आदिमजाति या आदमजाति-समुदाय के भाग या उस में के 
यूथ को, रवंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिरिबत अनुः 
सुचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत ,या से अपवर्जित, कर सकेगी, 

किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त रबंड के अधोन निकाली 
गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं 
“किया जायेगा । 
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भाग १७ 


राजभाषा 
अध्याय १- संघ की भाषा 


३४३. (१) संघच की राजभाषा हिन्दी और | देवनागरी होगी । 
संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप 
भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा । 

(२) खंड (९) में किसी बात के होते हुए भी इस संबिधान के प्रारम्भ से 
पन्द्रह वर्षी की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये 
अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले बह 
प्रयोग की जाती थी: 

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालाबधि में आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों 
में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय 
अंकों के अन्तर्राषट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर 
सकेगा । 

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी पन्द्रह साल की कालावधि 
के पञ्चात्‌ बिधि द्वारा - 

(क) अंग्रेजी भाषा का अथवा 

(रब) अंकों के देवनागरी रूप का 
ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लि - 
खित हों । 

३४४ (१) राष्ट्रपति इस संबिधान के प्रारम्भ से पांच बर्ष की समाप्ति 
पर तथा तत्पञ्चात्‌ ऐसे प्रारम्भ से दस बर्ष की समाप्ति पर, आदेठा द्वारा 
एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में 
उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों 
से मिल कर बनेगा असे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे , तथा आयोग दारा 


H का सविधान 


| की जाने बाली प्रक्रिया भी आदेश =] S l 
(२) राष्ट्रपति को — 
(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के 
उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के ; 
(रव) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के 
लिये अंग्रेजी माषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के ; 
(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी 
के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के ; 
(घा) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के 
"लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के ; 
(डः) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के 
बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच 
संचार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से प्रच्छा किये हुए किसी 
अन्य विषय के , 
बारे में सिपारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा । 

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिओं करने में आयोग भारत 
की ओद्योगिक , सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक- सेवाओं 
के बारे में अहिन्दी भाषा भावी amir के लोगों के न्यायपूर्ण दावों ओर 
RX का सम्यक ध्यान रखेगा । 

(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिन में 
से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद्‌ के सदस्य 
-होंगे जो कि क्रमडा: लोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिषद के 
सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पछति के अनुसार एकल संक्रमणीय 
E द्वारा निर्वाचित होंगे । 

(५) रबंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिरों की परीक्षा 
करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति 
L=] कर्तव्य होगा । 

९६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति 
रबंड (५०) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर बिचार करने के qaqa उस 
सारे प्रातबेदन के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश 
निकाल सकेगा । 


च का संविधान 


आध्याय २ == भाषाएं 

३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
राज्य का विधान- मंडल AR द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में 
से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने 
बाली mmi में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार 
"कर सकेगा : 

"परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से 
अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों 
के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये इस संविधान 
के प्रारभ्म से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी । 


राजभाषा या 


३४६ . संय में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्सपय 
-प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य 
r= संध के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी : 

-परन्लु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के 
बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के 
लिये बह भाषा प्रयोग की जा सकेगी । 


किसी राज्य के ३४७. =| -मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो 
जनसमुदाय के जाये कि "किसी राज्य के जनसमुदाय का 'पर्यीप्त अनुपात चाहता है कि 
ss उस के द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा का राज्य द्वारा अभिज्ञात किया 
`... जाये तो बह "निदेश दे सकेगा कि ऐसी =]| को उस राज्य में सर्वत्र 


जाने बाली 
भाषा के अथवा उस के किसी माग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लि- 


सम्बन्ध में Raa करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये । 


बिशेष उपबन्ध. 


्रध्याय ३ E भाषा 
E . (१) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए 

व्ख््य्य्य भी जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक — 

लयों में तथा अधिः (क) उच्चतमन्यायालय में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालम में 


ee ज्य सब कार्यवाहियां ; 
की जाने (रब) जो- 


उच्यतमन्यायालय 


बाली भाषा. ८१) विधेयक , अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने बाले 


IE 


भारत का संविधान 


जो संशोधन ,संसद्‌ के प्रत्येक सदन में पुरः - 
स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, 

(२) अधिनियम संसद्‌ द्वारा या राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेडा 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुरव द्वारा 
प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत 
पाठ , तथा 

(३) आदेदा, नियम, विनियम और उपविधि डस 
संविधान के अधीन, अथवा संसद्‌ या राज्यें 
के विधान- मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
अधीन, निकाले जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, 

अंग्रेजी भाषा में होगे । 

(२) रवंड (९) के उपरवंड (क) में किसी बाल के होते हुए भी 
किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुरव राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से 
हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग 
होने बाळी किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान 
रखने वाले उच्यन्यायाळय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर 
सकेगा : 

-परन्तु इस रबंड की कोई बात वैसे उच्चन्यायालय sr -दिये 
जये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदे को लागू न होगी । 

(३) खंड (१) के उपरबंड (रव) में किसी बात के होते हुए 
मी, जहां किसी राज्य के विधान- मंडल ने, उस विधान- मंडल में 
युरः स्थापित -विधेयकों या उस के द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा 
उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रसुरब द्वारा प्रख्यापित अध्यादेदों में 
अथवा उस उपरवंड की कंडिका ९३) में -निर्दिष्ट किसी आंदेठा , नियम, 
विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किरी 
मवा के प्रयोग को बिहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना 
पन्न में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रसुरव के प्राधिकार से प्रकाशित 
अंग्रेजी माषा में उस का अनुवाद इस अनुच्छेद के 
भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा आयेगा । 


३४९ . डस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक gÈ 
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भारत का संबिधान 


कुछ बिधियों ३४८ के रबंड (१) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की 
v मी जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन 
करने के लिये संसद्‌ के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना ना तो पुरः - 
विशेष स्थापित ओर न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी बिधेयक के 
प्रक्रिया. "पुर: स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित "किये जाने की मंजुरी 
अनुच्छेद ३४४ के रवंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों पर, 
था उस अनुच्छेद के रबंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिबेदन पर, 


विचार करने के "पञ्चात्‌ ही राष्ट्रपति देगा । 


अध्याय ४.- विशेष निदेश 
व्यथा के निवा: ३५० , किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी 
रण के लिये पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में ग्रयोग होने 


अभिबेदन में जाली किसी भाषा में आभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक्क होगा । 
प्रयोक्तन्य भाषा, 


हिन्दी भाषा ३५२. हिन्दी माषा की प्रसार-युक्ठि करना, उस का विकास करना 
के बिकास ताकि बह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति 
वना का माध्यम हो सके, लथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना 

'हिन्दुस्थानी ओर अष्टम अनुसूची में उल्लिरिबत अन्य मारतीय भाषाओं 
के रूप, शैली ओर पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आव- 
उयक या वांछनीय हो वहां उस के डान्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत 
से तथा गोणतः अन्य भाषाओं से डान्द ग्रहण करते हुए उस की sgk 
सुनिश्चित करना संघ का कर्तन्य होगा । 
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भाग १८ 


आपात-उपबन्ध 


आपात की ५३५२. (९) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात Ru- 
spo, मान है जिस से कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अझान्ति से 
भारत या उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो 
बह उद्घोषणा द्वारा उस आडाय की ग्लोषणा कर सकेगा | 
(२) रबंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा- 

(क) उत्तरबर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहुत की जा सकेगी; 

(रब) संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष ररबी जायेगी; 

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रबर्यन में न रहेगी जब तक कि 
संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्यों द्वारा बह उस 
कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित ना कर दी 
जाये: 

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय "निकाली गई हे जब कि 
लोक -सभा का Rucar हो चुका है अथवा लोक -सभा का बिग्रटन इस 
रबंड के उपरबंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालाबधि के भीतर हो 
जाता है तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने बाला संकल्प राज्य- 
परिषद्‌ ट्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के बिषय में लोक- 
सभा झारा उस कालाबधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं 
किया गया हे तो उद्स्रोषणा उस तारीरव से, जिस में कि लोक - सभा 
अपने पुनर्गठन के urq प्रथम बार बैठती हे, तीस दिन की समाप्ति 
पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक 'कि उक्त तीस दिन की कालाबधि की 
समाप्ति से पूर्वी उद्योएणा को अनुमोदन करने बाला संकल्प लोक ~ सभा 


द्वारा भी पारित नहीं हो जाता । 
(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या बाहय आक्रमण या 
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_ का संविधान ] 


आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा 
ऐसा कोई आक्रमण या अयान्ति नहीं हुई हो, लो मी, भारत की अथवा 
भारत के राज्य- क्षेत्र के किसी माग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में 
है ऐसा घोषित करने वाली, आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी । 


कार्यपालिका ठाक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस 


Sa की ३५३ . जब आपात की उद्चाषणा प्रवर्तन में हे तब - P. 
न (क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की En 
का प्रभाव. ET 


विषय में निदेश देने तक होगा कि बह राज्य अपनी 
कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे; 


(रव) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की 
उाक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की दाक्ति भी 
होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के o 
पदाषिकारियों और प्राधिकारियों को उाक्तियां देती तथा 
फर्तव्य सोंपती हो अथवा आाक्तियों का दिया जाना और 
कर्सन्यो का सोपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर 
-बह विषय ऐसा होजी संघ- सूची में प्रगणित नहीं है। 


A + 


आपात की =] (१) जब कि आपात की उद्घ्योषणा प्रवर्तन में है ,तब राष्ट्रपति नी Z 
gA आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७९ bases 
an तक के सब या कोई उपबन्ध ऐसी किसी कालावधि में ,जैसी कि उस आदेश ; $ 3 
रजस्गें के में उल्लिरिबत की जाये और जो किसी अबस्था में भी उस बित्तीय वर्ष की ns. 
वितरण समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी,जिस में कि उदृघोषणा प्रवर्तन में नहीं ह्य ; 
सम्बन्धी रहती, ऐसे अपवादों या रूपधेदो' के अधीन प्रभावी होंगे जैसे कि वह उचित Ta 
उप्बन्धों À । : 

प्राच्य, (२) रवंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के 

चक्यात्‌ यथासम्भव और संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष ररवा जायेगा । | ! 

` सा ३५५ , बाह्य आकमण और आम्यन्तरिक अन्ति से प्रत्येक राज्य का = ध्या 
अवान्टि से संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के 1. .' `: 
राज्य का संरक्षण अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा । o 578 
का रखा का ci “Q टी 


N, 


E का d 


pia ३५६. (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल : राजप्रमुरब प्रति- | 
| तंत्र के विफल... ने मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति । 
| होआने की Qar हो गई हे जिस में कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबर्यों | | 
अबस्थामे के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा - || 
उपबन्ध . (क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य,लथा यथा- |. 
| x “स्थिति राज्यपाल या राजप्रमुरव में, अथवा राज्य के विधान- | 
“मंडल को छोड़ कर राज्य के किसी निकाय या ग्राधि |. 
कारी में,निहित,या तत्तदुद्वारा प्रयोक्तव्य सब या | | 
कोई इाक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा; | 
(रब) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की अवतया | 
संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या अधान प्रयोक्तव्य होंगी; 


(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस 
संविधान के किन्ही उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः र्‍या 
अदात: निलम्बित करने के लिये उपनन्ध सहित ऐसे 
प्रासंगिक जर आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे 
कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देठा को प्रभावी करने 
के लिये आवश्यक या यांघनीय दिरबाडे दै: 

परन्तु — j रवंड की "किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न 
होगा कि बह उच्चन्यायालय में निहित या तदुद्धारा प्रयोक्‍तव्य शक्तियों 
ने से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्चन्यायालयों 
-से सम्बच् किन्ही उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित 


| 

"कर टे | 

| ta) ऐसी कोई उद्ष्योषणा किसी उत्तरवर्ती उद्द्योषणा द्वारा अतिः 
| संहृत "या पपारवर्तित धी जा सकेगी । 
| 


(३) इस अनुच्छेद के उरधीन की गर्ड प्रत्येक उद्घोषणा संसद के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहाँ बह पूर्ववर्ती उद्घोषणा 
'को अतिसंहत करने बाली उद्घोषणा नहीं हे वहां दह दो महीने की समाति 
'पर, यदि उस कालविधि की समात्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के 
संकल्मों द्वारा बह अनुमोदित नहीं हो जाती तो;प्रवर्तन में नहीं रहेगी : 

"परन्लु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रति- 
OOO D करने बाली नहीं है) उस समय “निकाली गई हे जब कि लोक - 
समा का विघटन हो चुका है अथवा ल्वेक-सप्रा का विपटन इस खंड में 


= 


— न 
कक. piret केः ॐ ¢ ' 
4) i $ J 
on > š > 
2 : ` > ts ` dS र 
द. * t“ ` Ns शनी ह, 
`x > ka 
J % .. W 
` à . क > 
` 2 t: 
x P $. ER क है 
4 ` ` ° फर्क Pe 


1 
` 
. 2 
Cai # 
१. 
.` ` ' 
» 
e 
` 
न 
p 
sh 
Rs 
+ 
> ` 
के + W. 
P ` 
` ळ्‌ 
` aa 
ç . 
s: i Ë 
= ` ' " 
नि 
Ks 4 
3 ra e 
r = के P 
ENE 
` ल A 
v >> के aid 
DRAR "9 « 
+ , 
. .. 


` 
+ शर 
Ta 
तु 
an 
Y ol 
- . 
' Ë SO 
* ३ ७ 2 
a ete 
E y, 
` T 
KS 
, 
' 
' Eg 
2) “क. ` 1 
» = e, टे 
शॉ ~ = a 
. ` A 
` * 3, श् i 
s... g5 i 
t4 s+ 
' . 
RE, 
f i 
£ BI 20 
' 
`, + 
< X 
' E 
' < 
Per 
हि 5 
. 3 % 
. 
न 
t . 
` 
4 
' 
` 
$ 


के 
sny 


F| का संविधान | ||... 
f दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा यंदि उद्घोषणा N | Ph ios 
का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका है |; `°. `, 
किन्तु ऐसा उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा ड्कारा उस कालावधि की |||| ` LE eS ers 
समाप्ति से पहिले कोड संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्य्योषणा ||| |||. ||. (हाई 
उस तारीरव से,जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के प्चात्‌ प्रथम | | हि|| - ||; `` `, : . 
चार बैठती हे, लीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब लक | i RR 
-कि उक्ल तीस दिन की कालावधि की समाप्ति सेपूर्वी उद्घोषणा को ||| |||. ||. 
अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भीपारितनहीं होेजाता।  । | र) i ° | 
(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा , यदि प्रतिसंहृत नहीं हो गई हो | | À 
तो, इस अनुच्छेद के रवंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने |||| ` 
बाले संकल्पो में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीरब से छ महीने की || उषी Ai 
"कालावधि की समाप्ति पर बह प्रवर्तन में नहीं रहेगी : H" "š 
-परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रश्र्त ररवने के लिये अनुमोदन करनेवाला |||. ; Be lon 
संकल्प; यदि और जितनी बार, संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित होजाता ||| ~ 
है तो, और उतनी बार, बह उदुघोषणा,जब तक कि प्रतिसंहृत ना हो | 16 s 
जाये, उस तारीख से जिस से कि बह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन x i के 
में नहीं रहती,छ महीने की और कालावधि तक प्रत्त बनी रहेगी, किन्तु | हि|| "||. . . 
कोड ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन <Ñ से अधिक प्रव्रत्त नहीं न 
रहेगी : | | er, 
"परन्तु यह और भी कि यदि छोक-सभा mr faqes छ मास की । Fi 1 «= 
“किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता हे लथा ऐसी उद्घोषणा को प्रदत्त हि|| ¦| `: :., ` 
बनाये रखने का अनुमोदन करने बाला संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा "पारित UE f १ >. 
'हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये ररबने के बारे में कोई | x ह+ f 
संकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा G EO 
उस तारीरब से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पडचात्‌ प्रथम्‌ š Ea 
बार बैठती हे, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा जब तक कि ह... ` 
उक्त तीस “दिन की कालाबधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा फो प्रवर्तन में न्‌ l 
बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित EN y 42 
L ===] | > "a i z 
३५०. (१) जहां अनुच्छद ३५६ के रबंड (१) के अधीन निकाली गई EO 
उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान-मंडल की ` ग. + 

wa i i 
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[| अधीन 
विधायिनी 
शक्तियों का 
प्रयोग . 


. Y 
E=] अनुच्छेद ९९ 
| उपबन्थो 


अधीन निकाली द्ञाक्तियां संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या — प्रयोक्तव्य र वहाँ - 
गई ANT 


का निसब्बन, कार्यवाही 


आरत का संविधान 


(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने भे डाक्ति राष्ट्र- 
पति को देने के लिये तथा ऐसी दी हुई डाक्ति को 
-किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति उस लिये 
उल्लिखित करे; ऐसी दाती के अधीन जिन्हें आरोपित 
-करना s उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये 
राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद्‌ की ; 

(रब) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों ओर प्राधिकारियों को 
जडाक्ति देने या कर्तव्य आरोपित करने के लिये;अधवा 
उाक्तियों का दियाजाना या कर्तव्यो का आरोपित किया 
जाना प्राधिकृत करने के लिये,विधि बनाने की संसद्‌ 
की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति 
"जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन 
निहित है उस की; 

GT) जब लोक- सभा सन्न में न हो तब व्यय के लिये संसद 
“की मंजूरी लम्बित रहने तक राज्य की संवित निधि 
में से ऐसे ब्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की; 

झमता होगी । 

(2) | के विधान-मंडल की उाक्ति के प्रयोग में संसद्‌ द्वारा अथवा 
राष्ट्रपति अथवा रवंड (१) के उपरबंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा 
निर्मित कोई विधि, जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के 
अभाव में संसद्‌ या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम 
न होता, उद्द्योषणा के प्रवर्तन भें न रहने के पडचात्‌ एक वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न 
रहेगी जो उक्त कालाबयि की समाति से पूर्व की गई या की जाने से छोड 
दी गई थी जब तक कि वे उपबन्ध,जो इस प्रकार प्रभावी न रहेंगे, समुचित 
-बिघान--मंड़ल के अर्धिनियम द्वारा उस से पहिले ही या तो निरसित और 
या रूपभेदों के सहित या बिना पुनः अधिनियवित न कर दिये गये हों । 


३५८ .जब आपात की उद्योषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद १९की किसी 
बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यणालिका 
येवाही करने की भाग ३ में परिभाषित झाम्ति जिसे वह राज्य उस भाग 
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भाग ३ द्वारा 
“प्रदत्त 
f के 
प्रवर्तन का 


Rawa. 


द्विसीय swar 
के बारे में 


= का संविधान 


मे अन्तर्िष्ट उपबन्धों के उरभाव में बनाने अथबा करने के लिये समक्ष होता, 
-निबन्धित नहीं होगी,किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के ma 
तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक लुरन्त प्रभावशून्य हो जायेगी 
सिवाय उन बातों के जो विधि के इस प्रकार प्रभावशून्य होने से पहिले की 
गई या की जाने से छोड़ दी ग्चे थी । 


३५९ . (१) जहां कि आपात की उद्धोषणा प्रबर्तन में हे बहां राष्ट्रपति 
आदेश ट्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में 
से ऐसों को प्रवर्तित कराने के लिये जैसे कि इस आदेश में वर्णित हो, किसी 
न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार बर्णित अधिकारों को 
प्रवर्तित कराने के लिये किसी न्यायालय में लम्बित सब कार्यवाहयां उस 
कालाषधि के लिये जिस में कि उद्घोषणा लागू रहती हे उथबा उस से छोटी 
"ऐसी कालाबधि के लिये ,जेसी कि आदेश में उल्लिरिबत की जाये, निरू - 
'म्बिल होगी | 

(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेउा, भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र 
X ayar उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा | 

(३) रबंड (९) के अधीन दिया प्रत्येक आदेदा उस के दियेजाने 
के पश्चात्‌ यथासम्भव जीघ्र संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष ररवा 
जायेगा | 


3६०. (९ =| यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो 
गई है जिस से भारत अथबा उस | किसी भाग का वित्तीय 
स्थायित्व या प्रत्यय संकट में हे तो बह उद्घोषणा द्वारा उस टात की सोषणा कर सकेगा। 

(२) अनुच्छेद ३५२ के रवंड ९२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली 
गडी उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जेसे कि बे अनुच्छेद ३५२ के अधीन 
-निकाली गई आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते है । 

९३) उस कालाबधि में जिस में कि रबंड ९९) में वर्णित कोई उद्घोषणा 
L भें रहती है संच्य की कार्यपालिका masc किसी राज्य को बित्तीय 
OŠ सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों mr पालन करने के लिये निदेश देने तक, 
जैसे कि निदेशों में उल्लिरिबत हों तथा ऐसे sea निदेश देने तक, जिन्हें 
Monti उस प्रयोजन के "लिये देना आबद्यक और समुचित समझे, 


E का संबिधान 


(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी- 
(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत - 

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने कले व्यक्तियों 
के सब या किन्हों बगी के वेतनों और भत्तों में कमी 
की अपेक्षा करने बाले उपबन्ध, 

(२) धन- विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को 
अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान- 

“मंडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पश्चात्‌ 

राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपः 
| | भी हो सकेंगे; 

(रब) उस कालावधि में,ज़िस में कि डस अनुच्छेद के अधीन 

निकाली गई उद्य्योषणा प्रवर्तन में हे ,उच्यतमन्यायालय 

और उच्चन्यायालयों के ऱ्यायाधीजों के सहित, संघ के 


कार्यो के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के 
सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के 


लिये निदेदश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा । 
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राष्ट्रति और ३६१,८१) राष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुरब अपने पद की शक्तियों 
m मु के प्रयोग ओर कर्तब्यें के पालन के लिये अथवा उन ग्राक्तियों के प्रयोग और 
कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तुममिप्रेत किसी कार्य के लिये 
किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा : 
परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद्‌ के किसी 


À 


Ç 
€— + — 
< 


का संरक्षण, 


सदन द्वारा नियुक्त या नामोहिष्ट किसी न्यायालय न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा 
राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा : 

परन्तु यहा ओर भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्धे नहीं किया 
जायेगा मानो कि बह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के 
रिविलाफ समुचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को 
निर्बन्धित करती हे । 

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरब के रिबिलाफ उस 
की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यबाही किसी न्यायालय में संस्थित 
नहीं की जायेगी और न चाळू ररबी जायेगी । 

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरब की पदाबधि में 
उस बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय से कोई आदेशिका 
नहीं -निकलेगी 1 

(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुरब के रूप 
में अपना पद्‌ ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात्‌ अपने बयक्तिक रूप 
में किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा 
ऐसे राज्य के राज्यणाल या राजप्रमुरब के रिवलाफ अनुतोध की मांग 
करने बाली कोई ब्यवहार - कार्यबाहियां उसकी पदाबधि में “किसी न्याया- 
लय भें तब तक संस्थित न की जायेंगी जब तक कि कार्यबाहियों के 


गड राज्यों के 
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रवरूप उस के लिये का कारण ऐसी z] को संस्थित करने 
वाले पक्षकार का नाम बिबरण,निबासस्थान तथा उस से मोग किये 
जाने बाले अनुतोष का वर्णन करने बाळी लिरबित सूचना को यथास्थिति 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुरब को दिये जाने अथवा उस के कायी- 
लय में छोड़ जाने के पञ्चात्‌ दो मास का समय ब्यतीत न हो गया हो । 


३६२ , संसद्‌ की या किसी राज्य के बिधान-मंडल की विधि बनाने 


शासकों के अधिकार क डास्ति के प्रयोग में; अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका 


और दिेषाधिकार . 


Ë सन्धियों, 
करारों इत्यादि 
से उद्भूत विवादों 
में न्यायालयों द्वारा 
हस्तक्षेप का 
वर्जन. 


शाक्ति के प्रयोग में देशों राज्य के शासक के बेयक्तिक अधिकारों, विदोषा- 
Rart और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंबिदा या करार के अधीन, जैसा 
कि अनुच्छेद २९१ के खंड (९) में निर्दिष्ट हे दी गरड प्रत्याभूति या आइ्वासन 
का सम्यक ध्यान रखा जायेगा | 


३६३ . (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 
१४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतमन्यायालय और न किसी 
अन्य न्यायालय को किसी सग्धि करार, प्रसंविदा, बचन-बन्ध, सनद अथबा 
ऐसी ही किसी अन्य लिरबत से, जो इस संबिधान के प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई था तथा जिस में 
भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूबीधिकारी कोई भी सरकार च 
पक्ष था तथा ओ ऐसे प्रारम्भ के पत्नचात्‌ प्रवर्तन में है या बनी रही हे, 
उदुश्रूत किसी विवाद में अथवा ऐसी संधी, करार, ग्रसंविदा,यचन - बन्धा सनद्‌ 
अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिरबत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों 
मेसे किसी से | | किसी अधिकार = उद्भूत किसी दायित्व या 
~ के एवघय में किसी बिवाद में क्षेत्राधिकार होगा । 

१२) इस अनुच्छेद में - 

(क) “देगी राज्य” से अभिप्रेत हे कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राद्‌ 
या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा; इस संबिधान 
के प्रारम्भ से पहिले ऐसा राज्य अभिज्ञात था; 
तथा 

(रब) “शासक” के अन्तर्गत है, राजा, मुखिया या अन्य कोडे 
ब्यक्ति जे सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार 
द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य का 
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शासक z था। 


| ३६४ . (१) इस संविधान में किसी बात के i हुए वि राष्ट्रपति लोक- 

pE ती अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीरब से ले कर जैसी कि 

a अधिसूचना में उल्लिखित हो -- 

उपबन्ध, (क) संसद्‌ या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई बिधि 
"किसी भहापत्तन या विमान- क्षेत्र को लागू न होगी 
अथबा ऐसे अपवादो या रूपभेदो के अधीन रह कर; 
जैसे कि लोक-अधियूचना में उल्लिखत हों, लागू 
होगी; अथवा 

(रव) कोड वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमान- क्षेत्र में 
उक्त तारीरब से पहिले की हुई या किये जानेसे | 
छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध से अतिरिक्त अन्या | 
"बातों के लिये प्रभावी न होगी,अथवा ऐसे पत्तन या 
“विमान- क्षेत्र में ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन 
रह कर, जैसे कि लोक- अधिसूचना में उल्लिखित 
हों, प्रभावी होगी । 

(२) इस अनुच्छेद में - 

(क) “महापत्तन " से अभिप्रेत हे 2| पत्तन जो संसद्‌ द्वारा 
निर्मित किसी विधि या किसी वर्तमान विधि के 
द्वारा या अधीन महापत्तन घोषित किया गया है 

तथा उस के अन्तरत वे सब क्षेत्र हें जो तत्समय 


ऐसे पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हे' ; š x I 
(रब) ““विमान- क्षेत्र * से अभिप्रेत है वायुपथों, विमानों और Ñu 2 नं K s f 
-परिबहन से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजने के a 
लिये परिभाषित विमान-क्षेत्र । का. Q, 
३६५ . जहाँ इस संबिधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की डॉ a 
ARN कार्यपालिका दाक्लि के प्रयोग में दिये गये किन्ही निदेशों 'का अनुवर्तन IPA 
FER करने में या उन को प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां i 
करने या उन . EEE 
-को प्रभावी. राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधि-संगत होगा fas ऐसी अवस्था उत्पन्न RS 
| हो गई है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल Fg 
कक, 
रब” 
स 
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असफलता नहीं चलाया जा सकता | 

का प्रभाव, 

परिभाषाएं, ३६६. जय तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न š इस संविधान में निम्न- 
लिखित पदों के बे अर्थ हैं जो क्रमदा: उन को यहां दिये गये हैं , अर्थीत:- 

(१) “'क्ृषि-आय " से अभिप्रेत हे भारतीय आय-कर से सम्बद्ध 

अधिनियपितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित pR- 
आया; 

(२) “ आंम्ल- भारतीय” से अभिप्रेत है वह ब्यक्ति जिस का पिता 

अथवा पितु-परम्परा में कोडे अन्य पुरुष-अनक युरो- 
“पीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य- 
क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र 
में ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहाँ साघारण तया 

-निबास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनो 
के लिये नहीं ठहरे है; 

(३) “ अनुच्छेद ” से अभिप्रेत है इस संविधान का 
अनुच्छेद ; 

(४) “ उधार लेना " में अन्तर्गत है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा 
घन लेना तथा उधार'का तदनुसार अर्थ किया 
जायेगा; 

(५) « खंड "से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खंड जिस में 
-कि बह पद आता हे $ 

(६) “निगम कर " से अभिप्रत है कोई आय पर कर, जहां तक 
-कि बह कर समवायों द्वारा देय है तथा ऐसा कर 
है जिस के सम्बन्ध में निम्न लिरवित डात पूरी 
होती है - 

(क) कि आदेय नहीं हैँ; 

(रव) कि उस कर पर लागू होने बाली किन्ही अधिनियपरितयों 
से समबायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में 
कोई कटीती उन लाभांश में से जो समवायों द्वारा 
व्यक्तियों को देय है n< नहीं है » 

(ग) कि भारतीय आय= कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभाझ 
-पाने बाले श्यक्तियों की पूण आय की गणना में 


É « प्रत्याभूति ” के x कोई ऐसा आभार जो इस 


E ऐसे ध्यक्तियों हारा देय l उन को 
लीटाये जाने बाली भारतीय आय-कर की गणना 
में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने 
"का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है ५ 


९७) * तत्स्थानी प्रान्त,” तंत्स्थानी देशी राज्य "अथवा “तस्स्थानी 


राज्य ” से संडायात्मक <a में अभिप्रेत है ऐसा 
प्रांत, देशी राज्य, या राज्य जिसे प्रव्नास्पद विशिष्ट 

प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रांत, 
तत्स्थानी देशी राज्य अथवा तत्स्थानीं राज्य निर्धीरित 
करे; 


(८) “ऋण ” के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों 


के -लोटाने के किसी आभार के विषय में कोई 
दायित्व, तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायिल 
तथा “ऋहणभारों का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ; 


(९) “ सम्पत्ति- गुल्क ” से अभिप्रेत हे कोई शुल्क जो मृत्यु पर 


Rar हुई , अथवा संसद्‌ या राज्य के Rura- मंडल 
द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित विधियों के 
उपबन्धों के अधीन वैसी Ran हुई समझी जाने वाही, 
सारी सम्पत्ति के, उक्त विधियों के द्वारा या अधीन 
-विहित नियमों के अनुसार अभिनिड्चित, मूल मूल्य 
पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो; 


(१०) “ वर्तमान विधि” से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेडा,आदेश, 


उपविधि; नियम या बिनियम ओ इस संविधान के प्रारम्भ 


से पूर्वी ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविचि,नियम 
या विनियम को बनाने की झाक्ति रखने वाले किसी 


-बिधान- मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित 
या निर्मित है; 


(१९) “'फेडरलन्यायालूय ” से अभिप्रेत है भारत शासन-अधि- 


नियम १९३५ के अधीन गठित 'फेडरलन्यायालय; 


(१२) “ वस्तुओं ” के अन्तर्गत है सब सामग्री पण्य और 


पदार्थ; 


Ë का = 


न्यायालय; 


किया जाये; 


करती थी; 


= 


संविधान के प्रारभ्भ से पूर्व i ड के लाप्रों 

के किसी उल्लिखित राशि से कम होने की अवस््ष 

"प्रे देने के लिये उठाया गया हो; 

(१६) “ उच्चन्यायालय ” से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो 
=< संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी राज्य 
के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता हे,तथा इस 
के अन्तर्गत है — 

(क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय <q में गठित 

या युनगीठित भारत राज्य-क्षत्र में का कोई 
तथा 

(रव) मारत राज्य-क्षेत्र में का कोडे अन्य न्यायालय जो 

इस संविधान के सब या किन्ही प्रयोजनों के 

लिये संसद्‌ से विधि द्वारा उच्चन्यायालय Aa 


| १५) “ देशी राज्य” से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे 
मारत डोमीनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात 


(९६) “ भाग ” से अभिप्रेत है बस संविधान का भाग 
(१७) “निवृत्तिवेतन ” A अभिप्रत है किसी ब्यक्ति को, या 
के बारे में, देय किरी प्रकार का नि्रत्ति-बेतन 
चाहे फिर वह अंशदायी हो या न हो तथा इस 
के अन्तर्गत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, 
उस "प्रकार देय, उपदान तथा किसी भविष्य निधि 
के चन्दों को ब्याज सहित या रहित तथा उन के 
अन्य जोड़ सहित या रहित लीटाने के लिये देय 
कोई राशि या राशियां : 

(१८) “ आपात की उद्घोषणा ” से अभिप्रेत हे वह उद्द्योषणाजी 
fi अनुच्छेद ३५२ के खंड (९) के अधीन निकाली 


(९९) “ लोक - अधिसूचना ” से अभिप्रेत है भारत के सूचना-पन्न 
-में अथवा जैसी कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय 
सूचना-पत्र में अधिसूचना; 


E « रेल ” में -- 

(क) "किसी नगर- क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे, 

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्ण- 
तया स्थित हो और जिसे संसदू ने बिधि द्वारा 
रेल = होना योषित किया हो; 

९२१) “ राजप्रमुरव ” से अभिप्रेत है । 

(क) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रः 
पति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में 
तत्समय अभिज्ञात है ५ 

(रब) जम्मू और काउमीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्क्ध 
में बह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के 
महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; तथा 

(ग) अथम अनुसूची के भाग (रव) में उल्लिरिवत किसी 
ह के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्र 
पति द्वारा उस राज्य के राजप्रसुरब के रूप में 
तत्समय अभिज्ञात | 

तथा उस में उक्त राज्यो में से किसी के सम्बन्ध 
में, वह कोई व्याक्ति मी अन्तर्गत हे जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की ाक्ति- 
“या प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात 
T3 
(२२) “शासक " से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है 
कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिस ने ऐसी 
कोई प्रसंबिदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के 
खंड (१) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य का झासक तत्समय अभिज्ञात है तथा 
उस के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति 
द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात 


z; 
(२३) “ “से अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची ; 
(२४) “अनुसूचित जातिया ” से अभिप्रेत है' ऐसी जातियां, झूल: 
वंश पया आदिमजातियौ अथवा ऐसी जातियों, मूलबंद्रों 


nero 


+) 


E का संबिधान 


ar आदिपजातियों के भाग या J के यूथ N 
कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों 
के लिये अनुसूचित जातिया समझी जाती हैं; 

(२५) “अनुसूचित आदिमजातिया ” से अभिप्रेत है ऐसी आदिम- 
जातिया या आदिमजाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिम- 
जातियों या आदिमजाति- समुदायों के माग या उन में 
'के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिमजातियां समझी 
जाती हैं ; 

F “प्रतिभूतियों ” के अन्तर्गत - भीहे; 

(२७) “ उपरबंड से अभिप्रेत है उस खंड का उपरबंड जिस में कि 
ध “पद आता हे ; 

(२८) “ कराधान ” के अन्तर्गत हे किसी कर या लाभकर का 
"लगाना चाहे फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष 
'हो, और “कर” का तदनुसार अर्थ किया जायेगा; 

(२९) “आय पर कर '' के अन्तर्गत हे अतिरिक्त लाभकर के प्रकार 
का कर । 

(३०) '$पराजप्रमुरव ” से प्रथम अनुसूची के भाग (रव) में उल्लि- 
=] राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत 
हैजो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के 
रूप में तत्समय अभिज्ञात है । 


E (१) जब तक कि | तब तक उस 
संविधान के "निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम १८९७, किन्हीं 
ऐसे अनुकूलनों और रूपमेदों के साथ जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन 
उस में किये जायें वैसे ही लागू होगा जेस कि वह भारत डोमीनियन के 
-विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू है। 

LES] ) इस संविधान में संसदु के या द्वारा निर्मित अधिनियमों "या 
-बिधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनुसूची के माग (क) या 
भाग (रव) में उल्लिखित "किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा 
“निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश के अन्तर्गत यथास्थिति 
राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजग्रमुरव द्वारा अध्यादेश का निर्देश 
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का संबिधान 


भी समझा जायेगा । 


(३) इस संबिधान के प्रयोजनों के लिये “बिदेशी राज्य ” से अभि- 
प्रेत है मारत से मित्र कोई राज्य: 

“परन्तु संसदु-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
राष्ट्रपति आदेग द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे 'ग्रयोजनों 
के लिये, जैसे कि आदेश में -उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा | 


= के 
संशोधन के 
लिये प्रक्रिया. 


संविधान का संशोधन 


३६८. इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को 
संसद्‌ के किसी सदन में पुरः स्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक 
सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य- संरन्या के बहुमत से तथा उस सदन 
के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से 


वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उस की अनुमति के लिये 
ररवा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पञ्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों 
के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा 
परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन — 
(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५ , अस्नुच्छेद ७३ , अनुच्छेद १६२, या 
अनुच्छेद २४१ में: अथवा 
(रब) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग १९ के अध्याय 
९ में; अथबा 
(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; अथवा 
(च्य) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अथवा 
(डः) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में; 
कोई परिबर्तन करना आहता हे तो ऐसे उपबन्ध करने बाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये आने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) और (रब) में उल्लिखित राज्यों मे से कम आधों के बिधान - 
मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन बिधान- मंडलों से पारित संकल्यो द्वारा अनुसमर्थन 
भी अपेक्षित होगा । 
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|. सूची मे 
के कुछ विषयों 
के बारे में 
विधि बनाने का 
संसद्‌ की इस 
प्रकार अस्थायी 
उक्ति मानो कि 
बे विषय समवर्ती 
सूची के है 
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अस्थायी तथा अन्तकीलीन | 
३६९ . इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस | के 
प्रारम्भ से पांच बर्ष की कालावधि में निम्नलिरिबत विषयों के बारे में विधि 
बनाने की संसद्‌ को इस प्रकार झक्ति होगी मानो कि ये समबर्ती सूची में 
प्रगणित हे; mia- 

एक) सूती ओर ऊनी वस्त्रो, कच्ची रुई ( जिस के अन्तर्गत धुनी हुई 
रुई ओर विना धुनी रुई या कपास हे ), बिनोले, कागज 
(जिस के अन्तर्गत सम्राचार-पत्र का कागज है) रबाद्य 
पदार्थ (जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन ओर तेल हें), 
दोरों के चारे ( जिस के अन्तर्गत रबठी ओर पथर अन्य 
सारकृत चारे हें) कोयले ( जिस के अन्तगीत कोक आर 
पथर- कोयला जन्य पदार्थ हे >, लोहे इस्पात और अभ्रक 
का किसी राज्य के अन्दर ब्यापार और बाणिज्य तथा उन 
का उत्पादन सम्भरण और वितरण; 

(रबा) रबंड (क ) में वर्णित विषयों में से किसी से ws 
विधियों के बिरुद्द अपराध, उच्चतमन्यायालय से "भिन्त 
सब न्यायालयों का उन बिघयों में से किसी के बारे में 
क्षेत्राधिकार और उाक्तिया, तथा उन बिषयो से किसी के 
सम्बन्ध में किसी न्यायालय भें ली जाने बाली फीसों 
से अन्य फीसें, 

किन्तु संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई बिधि जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों 
के अभाव में बनाने के लिये संसद्‌ सक्षम न होती उक्त कालावधि की 
समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की समाप्ति से v? की गई या 


3 का संबिधान 


° से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो 
जायेगी । 
३७० , (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,- 

(क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काइमीर राज्य के 
सम्बन्ध में लागू न होंगे ; 

(रव) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की 
उाक्ति — 

(९) संघ-युची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को 
राज्य की सरकार से पराम कर के राष्ट्रपति 
उन "विषयों का तत्स्थानी विषय योषित कर देओ 
मारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश की शासित 
करने वाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित "ऐसे 
-विषय हैं जिन के बारे में डोमीनियन विधान - 
मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक ;लथा 

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्यकी 
सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेठा द्वारा उल्लि- 
खित करे उन विषया तक 

k होगी । 
व्याख्याः-- डस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से 
अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १९४८ की मार्च के पांचवें दिन निकाली 
गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद्‌ की 
मंत्रणा के अनुसार कार्य करने = और काझ्मीर का महाराजा तत्‌ 
-समय अगभिज्ञात करता है; 

(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस राज्य 
के सम्बन्ध में लागू होंगे ; 

(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध ऐसे 
अएवादों और रूपभेदो के साथ उस राज्य के बारे में 
लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित 
करे: 

परन्तु ऐसा = आदेश जो उपरवंड (रब) की कंडिका 
(९) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश-लिखत में उल्लिखित 
॥ से सम्बछ्ध हो राज्य की सरकार से परामडी 


š का संविधान 


“किये बिना न निकाला ] : 
'परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेदा, जो 
अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न 
“विषयों से सम्बद्ध हो,उस सरकार की सहमति के 
बिना न निकाला जायेगा | 
(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा रवंड (९) के उपरबंड (रव) की 
कंडिका (२) में अथवा उस de के उपरबंड (घ) के दूसरे परन्तुक में 
निर्दिष्ट सहपति, उस राज्य के लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली 
संबिधान सभा के बुलाये'जाने से पहिले, दी जाये सोउसे ऐसी सभा के 
समक्ष ऐसे बिनिइचय के लिये ररवाजायेगाजेसा कि वहउस पर ळे | 
(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए 
भी राष्ट्रपति लोक- अधिसूचना द्वार घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद 
ऐसी तारीरव से प्रवर्तनहीन, अयवा ऐसे अपवादों और स्पभेदों के सहित्र 
ही प्रवर्तन में, होगा जैसे कि वह उल्लिखित करे: 
परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले 
खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिपारिश आव = 
उयक होगी । 


३७१. =| संविधान प्रें किसी बात के होते हुए भी इस के प्रारम्भ 
से दस वर्ष की कालावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्षतर या 
अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे में संसद विधि 
द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग (रव) में उल्लिखित प्रत्येक 
राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी तथा ऐसे 
विशिष्ट निदेशों का ;यदि कोई हों,अनुबर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति 
समय समय पर दे: 

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद के 
उपबन्ध उस sxs में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे । 


| 1 अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियो का निरसन होने 
| न भी किन्तु इस संबिधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस 
संविधानः के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि 
उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या 


š का संविधान 


अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित | की 
जाये । 

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रदत्त विधि के उपबन्धों को इस 
संविधान के उपबन्धो से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेवा द्वारा 
ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और रूपभेद चाहे निरसन या चाहे संशोधन 
द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हों तथा उपबन्ध कर 
सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीरव से ले कर जैसी कि आदेश में उल्लि- 
Ria हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही 
प्रभावी होगा तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्याया- 
f X आपत्ति न की जायेगी । 

(३) खंड (५) की "कोई बात - 

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के ग्रारम्भ से दो वर्षी की 
समाप्ति के पदचात्‌ किसी विधि का कोई अनुकूलन 
या रूपभेद करने की दाक्ति देने वाली, अथवा 

(रव) किसी सक्षम विधान- मंडल या अन्य सक्षम ग्राधिकारी 
को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन 
या झूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या 
== करने से रोकने वाली, 

-न समझी जायेगी । 

व्याख्या १. -डस अनुच्छेद में C ग्रव्कत्त विधि '?पदावलि के अन्तः 
गत है कोई विधिजो | संविधान के प्रारम्भ से धूर्व भारत राज्य- क्षेत्र 
“में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या 
निर्मित हुईं हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर 
"बह या उस के IS भाग लब पूर्णतः अथवा किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों में 
प्रवर्तन में न हो । 

व्याख्या २.- भारत राज्यन क्षेत्र में के किसी विधान-म्ंडल या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का; 
k | का' इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव 
तथा भारत राज्य- क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्ही अनुकूलनों और 
रूपभेदो के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा । 

व्याख्या 3.-डस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया 


es कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को,उस की समाप्ति के 
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`. [HE -लिय नियत तारीरव से, अथवा उस = से;जिस की कि ,यदि | 
; =, L 
.“' # "नी संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो जाती,आगे प्रवृत्त बनाये 
र FRE | रखती है। 
MILNE | व्याख्या ४ .-किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन- अधि- : 
“° 5» ५ KI |l नियम १९३५ की धारा ८८ के अधीन प्रख्यापित तथा इस संविधान के xš 
Mls y 2 प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल n Dr 
| ` 5 “जा द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया गया हो तो, ऐसे प्रारम्म के पश्‍चात अनुः A 
SRR, च्छेद ३८२ के खंड (९) के अधीन कुत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा a 
१०५७११७ TE के प्रथम अधिवेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तनहीन होगा, तथा 3 222१ 
- . ९५५५१. इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे RI. ser 
see + ५» ॥ -किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवृत्त बनाये रखती है । H se? 
अ "> व Fh f 3 Eo 
` £5० ० || wana ३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड (७) के अधीन संसद्‌ उपबन्ध yf 
म 0 5 निशेष मेरखे न करे, अथवा जब तक इस संविधान के ग्रारभ्भ के पडचात्‌ एक वर्ष Ear Sk q 
COS RE न्य a समाप्त न हो,जो भी इन में से पहिले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे । के ७५०, É 
i ६ DA “|| | सम्बन्ध hr Fa Besto 
RO कुछअबस्थाझों प्रभावी होगा मानो कि उस के खंड (४) और (७) संसद्‌ के ग्रति किसी M: SZ W 
i "क शि में आदेश देने निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश , तथा उन उपखंडों में संसद्‌ शक 
TARE E की राष्ट्रति द्वारा निर्मित Z -विधि के प्रति निर्देडा के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले 
Cow की आक्ति. गये आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो । 
. L | केडरलन्याया - ३७४. - इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक पहिले फेडरल- न्याया [en 
T || लय के न्याया- -लय में पदस्थ न्यायाधीडा,यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हो, ऐसे 
ह hi ij kaida के तथा ar पर उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीडा हो जायेंगे तथा तत्पठचात्‌ 
$ लय में अथषा "ऐसे वेतनों और मत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति- वेतन के S 
-oR E -विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेगे जैसे कि उच्चतमन्यायालय के II 
८४ सम्ब के, ल्यायाधीओं के बारे में अनुच्छेद १२५ के अधीन उपबन्धित हे । E 
PEER, समक्ष mke (२) इस संविधान के प्रारम्म पर फेडरल न्यायालय में लाबित सभी || 
e% , % Hy (१ pren कार्यवाहियाँ N 
R | š TARN व्यवहार-वाद, अपीले और कार्यवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे, 
MN के आरे में रहेंगी : 
*०*१६ AI ee 'दाण्डिक , उच्चतमन्यायालय को चली गई रहेंगी तथा उच्चतमन्यायालय ||, 
E Py s | -को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरल: 
ह 84 | न्यायालय के , इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले सुनाये या दिये गये | 
प निर्णयों और आदेशों का, ऐसा बल ओर प्रभाव होगा मानो कि वे उच्च- | 
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| भारत का संविधान ९९४ | | T स 
'तमन्यायाळय द्वारा सुनाये या दिये गये हों । || | 
(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्य-क्षत्र में के किसी. | {` 
न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की,या के विषय में, |!| ,||| || aso 
अपीलों या याचिकाओं को निबटाने के लिये सपरिषद्‌ सम्राट्‌ के क्षेत्राधिकार || sia 
के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी जहाँ तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का | ॒ 
प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत हे तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संवि ||| $ 
धान के mar के पझ्चात्‌ दिया गया सपरिषद्‌ सम्राद्‌ का कोई आदेश सब $ R 
प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालयद्वाराडउस || | i 
क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया. | 
'है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो | | 22 1:23 
(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से,ग्रथम अनुसूची के माग(रव) | $ ° 
में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तः परिषद के रूप में कृत्यकारी आधिकारी | 
का उस राज्य में के-किसी न्यायालय के किसी -निर्णय,आजप्ति या आदेठा |||, |!| || `. .... 
की अपील या याचिका को' ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो | | [+ 
जायेगा तथा ऐसे प्राधिकारों के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीले' | Ka + न 
और अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालय को मेज दी जायेंगी और उस कै | 7 : Qu. | 
द्वारा निबटाई जायेंगी । 0011. ,” | 
(५) डस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद्विधि || | 11... 5 ` ` | 
द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी । ||| : “५-१ | 
be के ३७५. भारत राज्य-्षत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस क्षेत्राधिकार ।। १|९ |. 7... ` 
उपबन्धों के बाळे सब न्यायालय तथा न्यायिक ,कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी ओर i $ hr ४ 
६ i -पदाधिकारी इस संबिधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने करव्यो ||| 0710 ॥ , ` 
कारियों और पदा- को करते रहेंगे । | UE :, ` 
'प्िकारियों का | | l ; 
= ASD 
E ३७६. (१) अनुच्छेद २१७ के खंड ९२) में किसी थात के होते हुए इस 1 `, ; 
नघो के संविधान के प्रारभ्म से ठीक -पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालयकेपदस्थ |||| कि 
आ न्यायाधीदा, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारभ्म पर तत्स्थानी | | y š 
¿a राज्य के उच्चन्यायाळय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्‍चात ऐसे वेतनों |. A + 
ओर भक्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी ओर afar- raa के विषय में ऐसे nnd Ya 
| ह हू: | 
१५४ 
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। का हकक रखेंगे असे कि उच्चन्यायालय के _ के बारे 
में अनुच्छेद २२१ के आधीन उपबन्धित हें । ; 
(२) इस संविधान के ग्रारभ्म से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग ||| * 
(ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में के उच्च ||| . 
न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, | 
ऐसे ग्रारम्म पर वैसे उल्लिखित राज्य में के उच्चन्यावालय के न्यायाधीश 
E 2१७ के रवंड (९) और (२) में किसी बात के होते 
हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (९) के परन्ठुक के अधीन रहते 
हुए ऐसी कालावधि लक पदस्थ बने रहेंगे जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा || 
-नि्धीरित करे | 

(३) इस अनुच्छेद में “यायाधीवा'"पद के अन्तर्गत कार्यकारी न्यावाधीश 
या अपर न्यायाधीठा नहीं हे । | 


३७७ . इस संविधान के man से ठीक पहिले पदस्थ मारत का महा- 
'लेरवा-परीक्षक ,यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्म पर 
भारत का नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक हो जायेगा तथा तत्पडचात' ऐसे | 
वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुद्दी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिः | 
कारों का हक्क ररवेगा जैसे भारत के नियन्त्रक-महालेरबा परीक्षक के 
बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड ३) के आधीन उपबन्धित हे, तथा अपनी 
उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले 
उपबन्धों के अधीन निधीरित हो,समाप्ति तक , पदस्थ बने रहने का 
-हक्क ररवेगा । 


३५८ ,(१) बस संविधान के ग्रारभ्भ से ठीक पहिले भारत डोम्रीनियन 
'के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य,जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न 
कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेगे 
तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (९) और (२) में किसी बात के होते हुए भी; 
किन्तु उस अनुच्छेद के रवंड९२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी 
उस पदाबघि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू 
होने वाले नियमों के अधीन निधीरत हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । | 
(२) इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक पहिले किसी रन्त के लोकसेवा - 
आयोग के अथवा प्रान्तों के समह की आवश्यकता के लिये सेवा करने वाले 


= १) । . 
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आरत — 


"किसी लौकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि == "पसन्द 
न कर चुके हों, यथास्थितिं तस्थानी राज्य के लोकसेवा- आयोग के सद्स्य 
अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त 
राज्य- लाकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड 
(१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के 
रवंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि कीजो कि 
ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन fa- 
Re हो,समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 


Ë (९) जबः am कि संविधान के उपबन्धो के अधीन संसद्‌ के दोनों 

सद्न सम्यक्‌ रूप से गठित न होजायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेडित होने 

केलिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन 

की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यः 

-कारी था, अन्तकीलीन संसंद्‌ होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों द्वारा 

संसदु को दी गई सब डाकतियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा 
ध्याख्या:- इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की संवि- 

धान- सभा के अन्तर्गत -- 

(१) किसी राज्य या अन्य राज्य- क्षेत्र का ,जिन के प्रतिनिधित्व 
"के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध हे, प्रतिनिधित्व 
करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा 

(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति के "लिये 
चुने गये सदस्य, 

मी होंगे í 

(५) राष्ट्रपति नियमों द्वारा - 

(क) खंड (९) के आधीन कृत्यकारणी अन्तकालीन संसद्‌ T 
किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्यः क्षेत्र के, जिस का 
प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक "पहिले 
भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में न था, प्रति- 

-निधित्व के लिये, 

(रव) अन्तकीलीन संसद्‌ में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों 

के प्रतिनिधि जिस रीति से | 


s 
ç ५ 


का संबिधान 


(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अहताएं चाहियें l q 
उपबन्ध कर सकेगा | 

(३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य १९४९ 
के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पडचात्‌ इस संविधान के प्रारभ्भ से 
पहिले किसी समय किसी राज्यपाल- प्रान्त अथवा प्रथम अनुसूची के भाग 
(रव) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान 
-मंडल के सदन का सदस्य था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो 
इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का 
स्थान, यदि उस का उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त 
न हो गया er, a< हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक 
"रिक्तता समझी जायेगी । 

(४) डस बात के होते हुए भी कि भारत डोमीनियन की संविधान- 
सभा में ऐसी कोई रिक्तता,जैसी कि रबंड (३) में वर्णित है, उस खंड के 
अधीन नहीं हुई हे, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की 
पूर्ति के लिये "पग उठाया जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस 
Ream की पूर्ति के लिये चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना 
स्थान ग्रहण करने का हक्‍क तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता डस 
प्रकार न हो = I 

(५) कोई व्यक्ति ,जो इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक पहिले भारत 
शासन- अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन विधान-मंडल के रूप में 
कृल्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ था, 
वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तकीलीन संसद्‌ का 
यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा । 


aco . (१) ऐसा ब्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमीनियन की 
संविधान- सभा ने निर्वीचित कर लिया हो, भारत का तब तक राष्ट्रपति 
होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय ९ में अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अनुसार 
राष्ट्रपति निवीचित न हो जाये तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले । 

(२) भारत डोमीनियन त्रे संविधानः सभा द्वारा इस प्रकार निर्वीचित 
राष्ट्रपति के पद में ,उस की मृत्यु , पदत्याग या हटाये जाने के कारण या 
अन्यथा; कोई रिक्तता होने पर उस की पूर्ति अनुच्छेद ३७९ के अधीन 
कृत्यकारिणी अन्तकीलीन संसद्‌ द्वारा उस लिये निवाचत व्यक्ति से की 
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राष्ट्रपति की 


प्रथम अनुः 
सूची के भाग 
त्क) में के 
राज्यों के 
अन्तर्कालीन 
'बिधान-मंडलों 
के बारे सें 
उपबन्ध . 


भारत का संविधान 


जायेगी तथा जब तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित न हो तब तक l का 
मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । 


३८१. ऐसे ब्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान 


मंप्रि-परिषदद, क्के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य होंगे, तथाजब तक नियुर 


क्तियां इस प्रकार न की जायें, तब तक इस संविधान के ग्रारभ्भ से ठीक 
पहिले भारत डोमीनियन के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति 
ऐसे प्रारम्भ पर डस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्री - परिषद्‌ के 
सद्स्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे । 


३८२. (९) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक 
राज्य के विधान- मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों 
-के अधीन सम्यक रूप से गठित न होजायें तथा प्रथम सञ्र में अधिवेडित 
-होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन या 
के सदन, इस संविधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के 
सदन या सदनों को दी गई सब झाक्त्ियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का 
पालन करेगा या करेंगे | 

(२) रवंड (१) में किसी वात के होते हुए भीजहां कि इस संविधान के 
प्रारम्भ रे पहिले किसी प्रान्त की बिधान- सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण 
-निर्वचन का आदेउा दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्म के पइ्चात्‌ निर्वाचन 
डस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं 
आया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस ग्रात्त 
की विधान-सभा समझी जायेगी । 

८३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक पहिले किसी 
प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा विधान-परिबद्‌ के 
सभापति या उपसभापति के स्प में पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुरूची 
के माग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की = -का यथास्थिति 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा,विधान-परिषद्‌ का यथास्थिति समापति या IT- 
सप्रापति होगा; जब तक कि वह सभा या परिषद्‌ खंड (१) -के अधीन कृत्य 
करती हे 

परन्तु जहां कि इस संविधान के ग्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की 


= की 
मंज्ि-परिषद्‌. 


प्रथम अनुसूची 


के भाग (रब) 
F के राज्यों 
की मंत्रि- 
परिषद्‌ , 


आरत का संविधान 


-विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण | का आदेश दे दिया 
गया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा का प्रथम अधिवेडान ऐसे प्रारम्भ के 

पदचात्‌ होता है वहां इस खंड के उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गठित 
सभा अपने दो सदस्यों की क्रमडाः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के 
लिये निर्वीचित करेगी । 


aca. इस संविधान के प्रारग्भ से ठीक पहिले जो न्यक्ति किसी प्रान्त 
में राज्यपाल के रूप में पदस्य है वह ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगाजब 
तक कि भाग ६ के अध्याय a के उपबन्धो के अनुसार नया राज्यपाल निः 
युक्त न हो गया हो और उस ने अपना पद ग्रहण न कर लिया हो ! 


३८४ . ऐसे व्यक्ति ; जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त करे, 
इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य होंगे तथा 
जब तक नियुक्तिया इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ 
सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यणल 
की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे 


३८५, जब तक प्रथप अनुसूची के माग (रव) में उत्लिरिवत राज्य के 
-विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धो के 
अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र रें अधिवेशित होने 
के लिये आहुत न हों जायें =] तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विशन- मंडल 
के रूप में कृत्यकारी था,उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल के 
सदन या सदनों को इस संविधान के उपबन्धों द्वारा दी गई शक्तियों का 


प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा । 


३८६ . ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के माग (रव) में उस्लिखित 
राज्य का राजप्रमुरव उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन 
ऐसे राजप्रमुरव की मंत्री- परिषद्‌ के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां 
इस प्रकार न की जायें तब तक डस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 


s: निबीचनो' 


के प्रयोजनो 
के लिये जन- 
संख्या के 
निधीरण के 
बारे भें बिशेष 


उपबब्ध , 


अन्तक्ोलीन 


संसद्‌ aur 


भारल का संविधान 


तत्स्थानी देशी राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ 3] व्यक्ति ऐसे 
प्रारम्भ पर डस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुरव की मंत्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे । 


३८७. इस संविधान के ग्रारभ्म से लीन वर्ष की कालावधि में इस संवि: 
धान के उपबम्धों में से किसी के अधीन किये गये निवीचनों के प्रयोजनो के 
लिये भारत या उस केकिसी भाग की जनसंख्या का निधीरण इस | 
धान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा 
-कि राष्ट्रपति आदेझ द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेडा द्वारा विभिन्न राज्यों 

'तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपबन्ध बनाये जा सकेंगे । 


३८८ . (१) अनुच्छेद ३७१ के रवंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तै- 
कालीन संसद्‌ के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, 
जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के रवंड (३) और (४) में निर्दिष्ट RaT- 
-तायें भी हैं तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से सम्बच्द सब विषयों का 


(जिन के अन्तर्गत ऐसी "रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निवीचनों से उद्‌" 
भूल या संसक्त झंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है ) 


(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनाये उन | अनुसार, 
लथा 
(रव) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथास्थिति 
भारत डोमीनियन = संविधान- सभा में की आक- 
स्मिक "रिक्तताओं की पूर्ति के समय,अथवा इस संवि- 
| के प्रारम्भ से ठीक पहिले वैसी रिक्तताओं की 
पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों से सम्बद्ध प्रबल 
नियमों में, वैसे आरम्भ से पहिले उस सभा का सभाः 
पति तथा लत्पउचात्‌ भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद 
O5 रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन नियप्रों 
के अनुसार» 
होगा: 
परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जसा कि इस खंड में वर्णित है 
रिक्त होने से टीक पहिले ऐसे थ्यक्ति द्वारा धारित थाजो अनुसूचित 


TA का संविधान 


| 

जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्रव Í| काहे i 
“किसी ग्रान्त का अथवा प्रथम अनुसूची के माग (क) में उल्लिखित किसी 
_ 


राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक कि यथास्थिति संविधानः 


सभा का सभाषति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना 
आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला ga 
व्यक्ति उसी समुदाय का होगा : | ë 
परन्तु यह और भी कि किसी ग्रान्त या प्रथम अनुसूची के भाग(क) Pot | 
“में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कै स्थान IR 
में ऐसी किसी रिक्तता की पूर्ति करने के लिये निर्वाचन में ययास्थितिउस w" 
f की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य की विधान-सभा के अत्येक इ ot 
| सदस्य को भाग लेने और मत देने का हक्क होगा । ही 
। || व्याख्या- इस रबंड के प्रयोजनों के लिये - | 
(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों अथवाजातियों, Me 
yoia या आदिमजातियों के जो भाग या में के जो FR 
यूथ भारत-डासन (अनुसूचित जाति) आदिश १९३६ Fogo as 
| में किसी प्रान्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के a 
| नाम से उल्लिखित है वे तब तक उस प्रान्त अथवा नष 
तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियांसमडी ees 
ii जायेंगी जब तक कि उस तत्स्थानी राज्य केसब्बन्ध में a ge 
`l! अनुच्छेद ३४९ के रवंड (९) के अधीन अनुसूचित | वी. 
/ जातियों को उल्लिरवित करने वाली अधिसूचना राष्ट्र- Dr RR 
पति द्वारा न निकाल दी गई हो; SR 
| (सब) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनुसूचित जातिया एक $ न, 
| ही सपुदाय समझी जायेंगी । - 
22 (२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन कृत्यकारी राज्य के E 
|| | विधान- मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक Raadi i 
H की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसक्त सब विषयों का (जिन के 1 
अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्‌भूत या संसक्त 20018 
उॉकाओं और विवादों का विनिश्‍चय भी है) विनियमन; ऐसी रिक्तताओं की + 
पूर्ति को शासित तथा ऐसे विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे उएकनधों के ८. कि 
अनुसार,जो डस संविधान के प्रारम्भ से ठीक | "ऐसे आएवादों क्या 
ओर रूपभेदो के अधीन रह करजैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे,होगा। व gn? 
Or : el ` iai REN, > k j > | 


El 
-बिधानः मंडल 
तथा प्रांतो 
ओर देशी 
राज्यो के 
'बिधान-बंडलो 
मे लब्थित 
'विषेयकों के 
बारे में 


उपबन्ध . 


डस संविधान 
के प्रारम्भ 
और ९९५० 
की ३९ माची 
के बीच प्राप्त 
या उस्थापित 
या ब्यय किया 


gs धन, 


भारत का संविधान 


३८९ , कोई विधेयक ,जो इस संविधान के प्रारभ्म | | पहिले भारत 
डोपीतियन के विधान- मंडल में अथवा किसी प्रान्त या देशी राज्य के विधान: 
मंडल में afaa था, किसी ऐसे ग्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रह कर जो 
यथास्थिति संसद्‌ अथवा तत्स्यानी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संवि- 
धान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, यथास्थित संसद्‌ में 
अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान- मंडल में इस प्रकार चालू ररवाजा सकेगा, 
मानो कि भारत डोयीनियन के विधान- मंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी 
राज्य के विधान- मंडल में उस विधेयंक के बारे में की गई कार्यवाहियों संसद्‌ 
में अथवा तल्स्थानी राज्य के विधान- मंडल में की गई थीं । 


aqo. भारत की संचित निधि से,अथवा किसी राज्य की संवित निधि 
से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के विनियोग से, सम्बह्द इस 
संविधान के उपबन्ध उन धनों के सम्बळ्द में लागू न होंगे जो धन कि इस 
संविधान के ग्रारम्म के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१वें दिन के बीच, इन 
दोनों दिनों को सम्मिलित कर के , भारत सरकार या किसी राज्य की सरः 
कार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये हों तथा यदिउस कालावधि 
में किया गया कोई ब्यय,प्राधिकृत ब्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लि- 
खित हे | मारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के 
राज्यपाल द्वारा भारत झासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार 
E राज्य के राजप्रमुरव द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार,जो ऐसे 
आरम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के राजस्वो में से व्यय को प्राधिः 
= = करने के लिये लागू थे, प्राधिकृत कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक 
रूप से प्राधिकृत किया गया समका जायेगा । 


३९१. (१) यदि इस संविधान के पारित होने तथा इस के ग्रारथ्य के बीच 
में किसी समय भारत ma- अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई 
क्रिया की जाती है जिस के लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची ओर 
चतुर्थ अनुसूची में कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में 
किसी बात के होते हुए भी, आदेद द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशो- 
धन कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी बनाने के 
लिये आवश्यक हों तया ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुप्ूरक , प्रासंगिक और 
आनुषंगिक उपबन्ध भी अत्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक | 


E 
दूर करने की 
राष्ट्रपति की 
शक्ति. 


भारत का संबिधान 


(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थीअनुसूची इस प्रकार संशोधित की 
जाये तब डस संविधान में उस अनुसूची के प्रति निदेश का अर्थ ऐसा 
किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार संडोधित वैसी अनुसूची के प्रति 
निदेश है । 


३९२.९९) राष्ट्रपति किन्ही कठिनाइयों को विशेषत: भारत शासन- 
अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उपबन्धों में संक्रमण के 
सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से आदेशा द्वारा निदेश 
दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे 
अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूपभेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, 
रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा : 

परन्तु भाग ५ के अध्याय 3 के अधीन सम्यक रूप से गठित संसद्‌ 
के प्रथम अधिवेशन के 'पडचात ऐसा कोई आदेडा न निकाला जायेगा । 

(२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद्‌ के समक्ष 
ररवा जायेगा । 

(३) डस अनुच्छेद , अनुच्छेद ३२४ , अनुच्छेद ३६७ के रवंड (३) 
और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई इाक्तियां डस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य 


होंगी । 
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भाग 22 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ ओर निरसन 


३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाप्र से आत हो सकेगा । 


३९४. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७,८,९ ,६०,३२४, ३६६ , ३६७, 
३७९, ३८०, ३८८, ३९९, ३९२ और ३९३ सुरन्त प्रवृत्त होंगे तथा इस संविधान के 
अवशिष्ट उपबन्ध १९८० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस 
संबिधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया शया हे । 


३९५. भारत स्वाधीनता- अधिनियम ९९४७ और भारत-शासन - अधिनियम 
१९३५ surga अधिनियश के प्रिवी कोन्सिल क्षेत्राधिकार उत्सादन अधिनियम 
१९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमितियों के 
साथ tagar निरसित किये जाते हैं 1 
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मध्य प्रान्त और बरार 


पञ्चिमी बंगाल 


बिहार 
क्षत्र में बह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा 


जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के 


राज्य- क्षेत्र में समाविष्ठ था । 


उड़ीसा 
पूर्वी पंजाब 


v. x. 
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राज्यों के राज्य-क्षेत्र 
आसाम राज्य के राज्यर क्षत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो 


इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाए प्रान्त रवासी राज्य ओर 
आसाम अग्रादम- जाति- क्षेत्र के राज्य-क्षेत्रो में समाविष्ट थे । 
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'पंजाय 


४. पश्चिमी यंगाळ 
७. मध्यप्रदेदा 
स भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षत्र में वे 


राज्य- क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले त 


पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यः 
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3. 


स्थानी प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य- क्षेत्रों में समाविष्ट थेजो 


कि मारत- शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन 
निकाले गये आदेठा के आधार पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार 


"म्या थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे 
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[z] का संबिधान 


भाग 5 
राज्यों के नाम 


१. जम्मू और 'काउमीर 
. तिरुवांकुर - कोचीन 
. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संद्य 
. मध्य भारत 
Ë मैसूर 

६. राजस्थान 

७. विन्ध्य प्रदेश 

i , सोराष्ट्र 

९. हेदराबाद 


राज्यों के राज्य-क्षेत्र 


डस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र i वह राज्य- 
क्षेत्र समाविष्ठ होगा जो =| संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी 
देशी राज्य में समाविष्ट था तथा-- 


(क) राजस्थान और ==] राज्य के विषय में ये 
राज्य- क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य 
'की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम 
१९४७ के उपबबन्थो के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक यहिले प्रशासित थे; तथा 


| anni मध्य आरत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समा- 
-विष्ठ होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पन्थ पिप - 
लोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था | 


Ë (ग) 
राज्यों के नाम 


१. अजमेर 

२. कच्छ 

३. कोच बिहार 

<. कोड़गु 

५, त्रिपुरा 

६. दिल्ली 

७. विलासपूर 

८. भोपाल 

९. मनीपर 

_ -हिमाचल प्रदेश 

राज्यों के राज्य-क्षेत्र 

अजमेर, aey और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह 
राज्यन क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमश: 
अजमेर- मेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्‍्तों के प्रान्त में समा- 
विष्ट था । 

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य- क्षेत्र में वे राज्य- 
क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो =| १९३५ की धारा २९० (क) 
के अधीन निकाले गये आदेडा के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त प्रान्त रहे 


हों । 


भाग चय) 
और निकोबर-द्वीप । 


E ५९ (३), ६५ (३), ७५ :] š š ,९४८ (३), १५८ i š 
९६४ (५), १८६ ओर २२१] | 

| 
भाग (क) | 


९, राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों. |. 
C राज्यपालों को Praa उपलब्धियां प्रतिमास दी जायेंगी अथीत्‌- |. 


राष्ट्रपति को 
राज्य के राज्यपाल को 


१०,००० रुपया | 


५,५०० रुपया 


२. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों .के राज्यपालों को 
ऐसे भत्ते मी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमडाः भारत डोमीनियन के गवर्नर 
जनरल की तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवनरों को इस संविधान के प्रारभ्भ ? 
से ठीक पहिले देय थे । 


3. राष्ट्रपति == ऐसे राज्यों के राज्यपालों के अपनी अपनी सम्पूर्ण द्र 
पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि इस संविधान के । | 
प्रारम्भ से ठीक पहिले ऋमठाः गवर्नर =| तथा तल्स्थानी प्रान्तों के | S 
गवर्नरों को था । j 
४. जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यो का |||| 
निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के | | 
कृत्यो का निर्वहन कर रहा है तब उसको वैसी ही उपलब्धियों,भत्तों और i š 

L 


-घिकारों का हक्‍क होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल की है जिस के 
— रूप में वह कार्य करता है । 
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E का संविधान 


भाग (रव) 
संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) i 
के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध 
५. संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीयों में से प्रत्येक को ऐसे 
वेतन और भत्ते दिये जायेगे जेसे कि ऋमडाः भारत डोमीनियन के प्रधान 
मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारभ्म से ठीक 
पहिले देय थे । 


६. प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (रव) में उल्लिखित yars 
राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत- 
Í प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे । 


भाग (ग) 

लोक-सभा के श्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति 

और उपसमापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य 

की विधान-सभा के ग्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य 

की विधान-परिषद्‌ के सभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध 

७. लोक-समा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति को ऐसे वेतन 
और भत्ते दिये जायेंगे औसे कि भारत डोमीनियन की संविधान- सभा के अध्यक्ष 
को इस संबिधान के प्रारभ्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक-सभा के उपा- 
ध्यक्ष को और राज्य-परिषद्‌ के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये 
EA SA कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे । 


८. प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उत्लिरिवित राज्य की विधान-सभा के 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दियेजायेंगे जैस कि ऋमशः तत्स्थानी 
प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को तथा बिधान-परिषद के 
सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहिले देय थे; 
तथा जहां तत्स्यानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से दीक पहिले कोड — | 
षद॒ न थी वहाँ उस राज्य की विधान- परिषद के स थापति और उपसभापति 
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को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धीरित 


करे l j 
भाग (य) 


उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों 
के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीश के सम्बन्ध में उपबन्ध, 
q . (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये 
समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अथीत- 
मुख्य न्यायाधिपति ५, ००० रुपया 
: अन्य न्यायाधीश ४,००० रुपया 
परन्तु यदि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के 
समय मारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा | 
राज्य की सरकार की आथवा उसकी पूबवर्ती सरकारों में से किसी की पहिले | 
की गई सेवा के बारे में ( निरयेम्यिता या क्षत-पेन्शान से अतिरिक्त) कोई ' 
निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यायालय में सेवा के बारे में उस के वेतन 
में से निवृत्ति- वेतन की राशि घटा दी जायेगी । 
(२) उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधोड को, विना किराया दिये, 
पदावास के उपयोग का हकक होगा । 
= | इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस न्यायाधीश 
को; जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 
(क) फेडरलः न्यायालय के मुख्य न्यायाधपति के रूप में पद 
धारण किये | तथाजो ऐसे प्रारभ्भ पर अनुच्छेद ३७ ४ 
के खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का Ter 
न्यायाधिपति बन गया है; अथवा 
(रव) 'फेडरलन्यायालय के किसी अन्य =aTardtar के रुप में पद 
धारण किये था, तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के 
अधीन उच्चतमन्यायालय का ( मुख्य न्यायाधिपति से 
अन्य ) AÈ न्यायाधीठा बन गया है, 
O E कात्मवधि में,जिस में कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्याया- 
ar के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश 
को; जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्याया- 
धीरा हो जाता है, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के 
रूप में वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका 
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(१) में उल्लिसित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि 
पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर हे | 

(४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्‍्यायाधीद्ञ भारत राज्य-क्षत्र के 
भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये arar की पूर्ति 
के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धीउसे ऐसे सुविधाये 
दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति सम्रय समय पर विहित करे । 

(५) उच्चतमन्यायालय के >यायाधीद्ों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस 
के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं ) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक "पहिले फेडरळन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे । 


१०, (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य में 
के उच्चन्यायालय के न्यायाधीदों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के 
बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अथीत्‌ - 

मुख्य न्यायाधिपति ४,००० रुपये 

कोई अन्य न्यायाधीठा ३,५०० रुपये 
a) == व्यक्ति इस संविधान के "प्रारम्भ से ठीक पहिले - 

(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिर- 
-पति के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ 
पर अनुच्छेद ३०६ के रवंड (९) के अधीन तत्स्थानी 
राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन 

गया है, अथवा 
(रव) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश 
कै रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे ग्रारम्ध पर 
उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्याया- 
लय का ( मुख्य न्यायाधिपति से अन्य ) कोई न्यायाधीश 

बन गया हे, 

उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका 
(९) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन "पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य 
न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये 
S U77777 | बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिरवित वेतन के अतिरिक्त विदेष 


E -के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा J कि s प्रकार उल्लि- 
स्वित वेतन तथा ऐसे प्रारभ्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाळे वेतन के अन्तर 
के बराबर हे । 

(३) उच्चन्यायाळय का प्रत्येक न्यायाधीश आरत राज्य-क्षेत्र के भीतर 
अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये 
ऐसे युक्तियुक्त भत्ते यायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधाये दी 
जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे । 

(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीजों की अनुपस्थिति- 
छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी- मत्ते भी हैं ) और निश्वृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धां से ज्ञासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे । 


१. इस भाग में, जब लक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो - 

(क) “ मुख्य न्यायाधिपति ” पदावलि के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य 
न्यायाधिपति है तथा “न्यायाधीड़ा ” पद के अन्तर्गत तदर्य 
न्यायाधीठा है । 

(रव) “ वास्तविक सेवा ” के अन्तर्गत:- 

८१) न्यायाधीड़ा के रूप में कर्तन्य करते हुएअथवा ऐसे अन्य 
= के पालन में,जिन का कि राष्ट्रपति की आर्काक्षा 
पर उस ने निर्वहन करने का भार लिया हो, न्याया- 
धीश द्वारा ब्यतीत समय 

(२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्याया- 
चीझ छुट्टी ले कर अनुपस्थित है,विश्वामावकाश; तथा 

(३) उच्चन्यायालय सै उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्प- 
न्यायालय से दूसरे कौ बदले जाने पर योग काल | 


भाग (डः) 
भारत के नियंत्रक -महालेरवापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध . 
१२. (१) भारत के निवंत्रक-महालेरवापरीक्षक को चार सहस्त्र रुपये 
प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायगा । 
(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महार 
लेरबा -परीक्षक —— रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे ग्रारभ्भ पर अनुच्छेद 


—— ——— .  _ —  -॥" — P -  — — 


= का संबिधान 


३७७ के अधीन भारत का = बन E है उस को 
इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वतन के अतिरिक्त विश्लेष 
वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लि- 


-खित वेतन तथा ऐसे प्रारभ से ठीक पहिले भारत के महालेरवापरीक्षक के _ 


रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर हे । 

(३) भारत के नियंत्रक -महालेरवापरीक्षक कै अनुपस्थिति- छुट्टी और 
तथा अन्य सेवा झरती के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से 
यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले भारत के महालेरवा-परीक्षक की लागू थे तथा उन उपबन्धों 
S गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो 
कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं । 


= अनुच्छेद ७० (४),९९ , १२४ (६) , १४८ " ú (३) , ९८८ i २२९) 
शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र 


संघ के मंत्री के लिये N, m. का अपन :- 
Tar की उापथ लेता हूं m 
कि में | 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं | 
Ë द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा रर, | 
संच के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का अदा पूर्वक ओर शुद्ध अन्तः- | 
करण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के 
बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय | 
करूंगा | 2 |: 
संच के मंत्री के लिये गोपनीयता-ऊपथ का प्रपत्र : - ! 
ईश्वर की द्ापथ लेता हू asik 
misa ss ME wasi 
के रूप में मेरे बिचार के = जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी 
| व्यक्ति या न्यक्तियो को उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप 
| में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य 
अबस्था में भे प्रत्यक्ष अथबा परोक्ष रूप में संरचित या प्रकट नहीं करूंगा |” 


Q, अमुक; 


“अमुक, 


३ 
संसद्‌ के सदस्य द्वारा की जाने बाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र: - 
“हे. अमुक, A राज्य-परिषदू ( अथवा लोक -सभा ) का सदस्य 
PR ईश्वर की शपथ लेता हूं + 
निवि ) इश है सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता” Ë 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संबिधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा ररबूंगा,तथाजिस p 
| पदको भें ग्रहण करने वाढा हूं उस के कर्तव्यं का शरत पूर्वक निर्दहन करूंगा 17 


कः ल tels ` $ Q w $ 
SN. । > S j 
= ` — ay .. 
3 v ta - 
` e° e e ` 
` >> ७ 0.6 
`“ ` e Ur < 
A कैट > ह र 
, wr 
t अ W ` 


१५३४ 


š का संविधान 


< 

E के न्यायाधीशों = 3 
द्वारा की जाने वाली डापथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :- 

« f... अमुक,--- जो भारत के उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 
त्या न्यायाधीडा) ( या भारत का नियंत्रक -महालेरवापरीक्षक) नियुक्‍त्त हुआ हूँ 
ईश्वर की उापथ लेता हूं भे i | 
आशा की "विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान I 
के प्रति अछ्दा और निष्ठा रखूंगा, तथा में सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा पृविक तथा | 


p 
; 
अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को मयया पक्षः | pE 
पाल; अनुराग या द्वष के बिना पालन करूंगा ,तथा में संविधान और विधियों. [| | 
की मयीदा बनाये रखूंगा 1” |. 
r E 
राज्य के मंत्री के लिये 'पद-ठापथ का प्रपत्न :- ॥ E 
न e की डापथ लेता हूं ना ॥शआरि)॥.-:-.. 
)---अमुक-- - सत्यनिहा से प्रतिज्ञान करता हूँ फि गे विणि रा स्थापित | Bi 
भारत के संविधान के ग्रति श्रद्वा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं-----*राज्य के | ७) 
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुच्द अन्तः करण से कक 
-निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना में सब प्रकार नि को 
= I” er 
६ CR y 
राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-उापथ का प्रपत्र: ; } 
नु | ता गुळ 
:--“अमुक, सत्यति से प्रतिज्ञान करता हूँ रि जो तिष्या" ya a 
राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात 4 
होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को,उस अवस्था को छोड़ करजब RE 
कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन केलिये ऐसा करना : ' 
अपेक्षित हो, अन्य अबस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित की 
LES] हज aaae 
७ १. 5 
राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा लीजाने वाली डापथ या s ka 
प्रतिज्ञान का प्रपत्र :— आजी ककी 
x नं # ` `. र 
aE : ; : : " k exi ki $ | ak 2 
$ sa केर.” S Ses a 


= का संविधान 


ag ` वर की झापथ लेता हूँ 
सदस्य निर्बीचित (या नाप-निर्देक्षित) हुआ हूँ e से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि भैं -बिधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और "निष्ठा 
रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला É ,उस के कर्तव्यों का श्रद्धा 
पूर्वक निर्वहन करूंगा ।” 
< 

उच्चन्यायालय के न्यायाची द्वारा ली जाने वाली अपथ या प्रतिज्ञान 
का प्रपन्न:= 

e R... अपुक,--- जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्याया- 
ईश्वर की झापथ लेता É _ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता =° के कलर कक 
स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक्‌ 
प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने 
पद के कर्वव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, 
तथा मैं संविधान और विधियों की मयीदा बनाये रखूंगा 1” 


चीश ) नियुक्त हुआ हूं 


Ë ४ (१) ८० (२)ओर ३९९१ 1 

राज्य-परिषद्‌ में के स्थानों का बंटवारा 
छः अनुसूची से संलग्न स्थान सारिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित 
प्रत्येक राज्य या राज्य-समूह को यथास्थिति उतने स्थान बांट में “दिये 
जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य - 
समूह के सामने उल्लिखित हैं । 


स्थान-सारिणी 
राज्य-परिषद्‌ 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 


g a 
राज्य कुल स्थान 


आसाम 
उड़ीसा 
पंजाब 
पर्चिमी बंगाल 
बिहार 
मद्रास 

“मध्य प्रदेश 
मुम्बई 

युक्त प्रदेश 


El का संविधान 
चतुर्थ अनुसूची 
|= अनुसूची के भाग (रब) में उल्लिखित =] जा प्रतिनिधि 


s 2 


राज्य कुल स्थान 


जम्मू और काइमीर 
'तिरुवाँकुर-कोचीन 

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य 
मध्य भारत 

मैसूर 

राजस्थान 

विन्च्य प्रदेश 

ia 

हैदराबाद 
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कुल--`- ५३ 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिरिक्त राज्यों के प्रतिनिधि 


£ 2 
राज्य = राज्यसमूह कुल स्थान 


१. अजमेर 

२. कोड़गु 

३. कच्छ 

४. कोच-बिहार 
E "दिल्ती 
| REK 

७. हिमाचल द 
८. भोपाल 

९. HAJT 

$o त्रिपुरा 
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= २४४ (९)] 


अनुसूचित क्षेत्रों और अ्रनुसूचित ग्रादिमजञातियों =I रोर नियंत्रण 
के सम्बन्ध में उपबन्ध 
भाग (क) 
साधारण 
१. निर्वचन,-- इस अनुसूची में, sta तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ 
अपेक्षित न हो “ राज्य ” पद से अभिप्रेत हे प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
E भाग (रव) में उल्लिखित राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं 


हे। 
२ . अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका दाक्ति कार्यपालिका झाक्ति.- इस अनुसूची के 


उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका डाक्ति का विस्तार 
उस में के अचुसूचित क्षेत्रों तक होगा । 


३. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपाल या राजः को राज्यपाल या राजः 


प्रमुख द्वारा प्रतिवेदन. प्रतिवेदनः--प्रत्यैक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुरव जिस में अनुः 
सूचित क्षेत्र हें ,"प्रतिवष, अथवा जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे उस 
राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगा 
-तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में 
-निदेश देने तक विस्तृत होगी । 
भाग (शव) 
अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमज़ातियों का प्रशासन ओर 
-निर्यत्नण 
४, आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद.-- (१) प्रत्येक राज्य में,जिस में अनु- 
सूचित क्षेत्र हैं, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो,किसी ऐसे राज्य में मी 
जिस में अनुसूचित आदिमजातियां हैं;किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक 
आदिमजातिम्मत्रणा-परिषद्‌ स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य 
न होंगे जिन में कि यथा्वय निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान 
सभा में कें अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे : 
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E का संविधान 


"परन्तु यदि उस राज्य की = ~| आदिम - 
जातियों के "प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ में "ऐसे 
प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम हे तो डोघ स्थान 
उन उग़ादिमजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे । 

(२) आदिमजाति -मंत्रणा-परिषद्‌ का यह कतैन्‍्य होगा कि वह उस राज्य 
में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नतिं से सम्बह्द ऐसे 
"विषयों पर मंत्रणा दे जो उन को यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुरख द्वारा सोपे 
जायें । 

[ राज्यपाल या राजप्रमुख-- 

(क) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या, उन की नियुक्ति की तथा 
परिषद्‌ के सभापति तथा उस के पदाधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्ति की रीति के ; 

(रव) उस के अधिवेशनों के संचालन तथा उस की साधारण 
प्रक्रिया के ; तथा 

(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के, 

-यथास्थिति विहित करने या विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगा। 


५ . अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि- (१) इस संविधान में किसी बात के 
हुए भी यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रझुरव लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
सकेगा कि संसद्‌ का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोर्ड विशेष अधिः 
नियम — राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में लागू न 
होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में "ऐसे 
अपवादों और रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसा कि वह अधिसूचना में उल्लि- 
खित करे और इस उपकंडिका के अधीन दिया कोई निदेश इस ग्रकार दिया 
जा सकेगा कि उस का भूत-लक्षी प्रभाव हो ! 

(२) यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुरब राज्य में के किसी ऐसे क्षेत्र की 
जञात्ति और सुआसन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि तत्समय अनुसूचित 


क्षेत्र है। 
-विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की भ्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव 


डाले ऐसे विनियम-- 
(क) ऐसे क्षेत्र में की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों द्वारा या में 
भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बन्धन कर सकेंगे ; 


E ऐसे क्षेत्र में == के सदस्यों बांटने 
का विनियमन कर सकेंगे ; 

(ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित आदिम- 
जातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं , साहुकार के रूप 
T कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे । 


८३) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जैसा कि ge कंडिका की उप- 
कंडिका (२) में निर्दिष्ट हे, राज्यपाल या राजप्रमुरव संसद्‌ के या उस राज्य के 
विधान-मंडल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को जो प्रसनास्पद 
क्षेत्र में तत्समय लागू है,निरसित या संशोधित कर सकेगा | 


(४) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति को 
प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उन को अनुमति न दे दे तब तक उन का 


कोई प्रभाव न होगा । 


(५) इस कंडिका के अधीन कोडे विनियम तब तक न बनाया जायेगा 
जब तक की विनियम बनाने वाले राज्यपाल या राजप्रमुरव ने उस राज्य केलिये 
हड होने की अवस्था में ऐसी परिषद्‌ से परामदी न 
-कर लिया हो । 


भाग (ग) 
अनुसूचित क्षेत्र 
(६) अनुसूचित क्षेत्र. (१) इस संविधान मे' “ अनुसूचित क्षेत्रों "पदायलि 
से अभिप्रेत हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना पोषित 
करे । 
(२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा - 
(क) "निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस का 
AF उस्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का 
प न रहेगा; 
(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा ,किन्तु केवल सीमाओं 
का शोधन कर के ही बदल सकेगा; 
(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा संघ 
में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य की 


Ë का संविधान 


स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र या 
उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी 
राज्य में समाविष्ट नहीं है; 
तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध हो सकेगि 
जैसे कि राष्ट्रपति को आवडयक और उचित प्रतीत हों, किन्तु उपर्युक्त रीति 
से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन निकाला गया आदेश 
-किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


भाग CT) 
अनुसूचि का संशोधन 

७, अनुसूची का संशोधन- (१) संसद, समय समय पर विधि द्वाराजोड़, 
फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संझो- 
धन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशाधित हो जाये तब इस 
संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसा किया जायेगा 
शि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति है । 

(२) ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित 
है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का 
“संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


B =. 
अनुच्छेद ५४४ (२) और २७५ ९९)] 
|: में के आदिमजाति- क्षेत्रों के Si : 


१. स्वायत्तशायी जिले और स्वायत्तशारी क्षेत्र:-- (१) डस कंडिका के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न 
सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-क्षेत्रों का एक | 
जशासी जिला होगा 1 


(२) यदि किसी स्वायत्तवासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिमजातियां 
है! तो राज्यपाल, लोक - अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या क्षेत्रों को 
स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा। 


(क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को झल सकेगा; 

(ख) उक्त सारिणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित 

कर सकेगा ; 

(ग) नया स्वायत्त्यासी जिला बना सकेगा ; 

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा ; 

(डः) किसी स्वायत्तदासी =] चटा सकेगा; 

(च) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों याउन के भागों को मिला 

कर एक स्वायत्तशआयी जिला बना सकेगा; 

(छ) किसी स्वायत्तझासी जिले की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा 
परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (ङ) और 
क अधीन कोर्ब आदेश इस अनुसूची की कंडिका ९४ की उपकंडिका 

L अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन "पर विचार करने के "बाद 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

{|| 
(३) राज्यपाल लोक- अधिसूचना द्वार - I A 
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२. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन:- (१) प्रत्येक स्वायत्त- 
शासी जिले के लिये चौबीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला-परिषद्‌ 
होगी जिन में से लीन औीयाई से अन्यून सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार 
पर निवीचित होंगे । 

९२) इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन स्वायत्त- 
जासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक एथक प्रादेशिक परिषद्‌ 
होगी । 

(३) प्रत्यक जिला-परिषद और प्रत्येक प्रादेशिक्‌ परिषद्‌ मदाः ( जिला का 
नाम) की '* ज़िला-परिपद्‌ ” और ९ ग्रदेश का नाम ) की “ प्रादेशिक परिषद्‌ "के 
नाम से निगम-निकाय होगी, उस का डाइबत उत्तराधिकार होगा और उस की 
एक सामान्य मुद्रा होगी, तया उक्त नाम से वह व्यवहारः वाद चलायेमी अथवा 
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उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायगा । 
(४) इस अनुसूची के उपबन्धो के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले 

-का प्रशासन ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ में वहां तक निहित होगा जहां 

तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में इस अनुसूची के 


अधीन "निहित नहीं है, तथा स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा | 

(५) प्रादेशिक परिषद्‌ वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादशिक परिषद्‌ के 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद की इस अनुसूची द्वारा ऐसे 
क्षेत्रों के बारे में दी गई शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी ठाकतिया और 
होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद्‌ प्रत्यायोजित करे । 

(६) राज्यपाल ,सम्बच्द स्वायत्तशारी जिलों या प्रदेशों के अन्लरीत बर्त- 
e a आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनिधान रखने वाले अन्य आदिमजाति 
संघटनों से aras कर के,जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम 
गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों W निम्नकिस्वित बातों 
के लिये उपबन्ध होंगे -- 

(क) जिला--परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा 
L=] में स्थानों का बंटवारा ; 
= उन परिषदों के लिये निवीचनों के प्रयोजनार्थ प्रादेशिक 
निर्वाचन- क्षेत्रों का परिसीमन; 
(ग) ऐसे निर्वीचनों में मतदान के लिये अर्हता तथा उन के 
— “न | का तैयार करना; 


Es ऐसे निवीचनों में ऐसे परिषदों के सदस्य i के i 
अहेताएं; 

(इः) ऐसे परिषदो के सदस्यों की पदावधि; 

(च) ऐसे परिषदों के लिये निवीचन या नामरनिर्देशन से सम्बच्द 
या संसक्त कोई अन्य विषय; 

(छ) ज़िला और प्रादेशिक परिषदों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन; 
(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के पदाधिकारियों और कर्मचारी 
-ga की नियुक्ति । 

(७) अपने प्रथम गठन के पञ्चात्‌ जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ इस कंडिका 

-की-उपकंडिका (६) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी, तथा- 
(क) निचली स्थानीय परिषदों या मंडलियों की रचना तथा उन 
की प्रक्रिया और उन के कार्य- संचालन का; तथा 
(रव) यथास्थिति जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य- संपादन 
से सम्बद्ध समस्त साधारण विषयों का, 

-विनियम्रन करने वाले नियम भी बना सकेगी: 

परन्तु जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस उपकंडिका के 
आधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के लिये निवीचनों 
के, उस के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द के तथा प्रक्रिया और कार्य-संचा- 
-लन के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका ९६) के अधीन राज्यपाल द्वारा 
बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे: 

परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२० ) से संलग्न 

सारिणी के भाग (क में के ऋमरा: पद ५ और ६ में 
-क्रे अन्तगत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाड़ियों का यथास्थिति 

-मंडलायुक्त या उपवि मागीय पदाधिकारी "पदेन जिला-परिषट्‌ का सभापति होगा, 
| = जिला-परिषद्‌ के प्रथम गठन के पञ्चात्‌ छ वर्ष की कालाबधि तक राज्य 
-पाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे ;जिला-परिषद्‌ के किसी संकल्प 
या निर्णय को रह या रूपभेद करने की अथवा जिला-परिषद को, जैसी वह 
| nod समझे, वैसी हिदायतें देने की डाक्ति होगी तथा जिला-परिषद्‌ ऐसी दी 
हुई प्रत्येक हिदायत फा अनुबतेन करेगी | 


३.-जिला-परिषदों ओर प्रादेशिक परिषदों की-विधि बनाने की ठाक्ति.- 
| त्ता परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भीतर फे सब क्षेत्रों 
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: के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की j] 'पारषदों कै, 
, यदि कोई हों, प्राविकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर उस जिले के भीतर के अन्य 
ग सब क्षेत्रों के बारे में ;निम्नलिखिल विषयों के लिये विधियां बनाने की far 

॥ होगी - 

Hi (क) किसी रक्षित बन की मूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, 
कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये अथवा निवास या 
| कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी अन्य 
| प्रयोजन के लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवाः 
RA के हितों की उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन दरवल 
या उपयोग अथवा अलग रखना: | 
'परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अर्जन | 
प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार | 
आसाम राज्य को,किसी भूमि के, चाहे वह दखल में |||| 
हो या न हो, लोक -प्रयोजनार्थ अनिवार्य अर्जन पर | d 
रुकावट न होगी; Hi 
(रव) रक्षित थन न होने वाळे किसी वन का प्रबन्ध; 
(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का उपयोग; | 
2 इसूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानान्तरणझील > 
कृषि की प्रथा का विनियमन; 
(डर) ग्राम अथवा नगर सम्रितियों या परिषदों की स्थापना और 
उनकी शक्तियां ; 
(च) ग्राम या नगर-प्रशासन ra विषय जिन 
के अन्तर्गत ग्राम या नगर आरक्षी और लोक- स्वास्थ्य 
और स्वच्छता भी है; 
CG) प्रमुरवों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार; 
(ज) सम्पत्ति का दायभाग; 
(झ) विवाह; 
e सामाजिक र्टिया | 
(2) हस कंडिका में “ रक्षित वन से ऐसा क्षेत्र आभग्रेत है जो आसाम 
- वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथकवा प्रउनास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी तत्‌ 
-समय प्रवृत्त विधि के अधीन , रक्षित बन है | 
(३) इस कंडिका के अधीन निर्मिल सब विधिया तुरन्त राज्यपाल के 


£ का संविधान 


समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उन को | = दे दे प्रभावी न 
होंगी। 
v. स्वायलशासी जिलों ओर स्वायत्तशासी प्रदेशों में न्‍्यायप्रशासन:- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेडा के भीतर के 
क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तदासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले के 
भीतर की प्रादेशिक परिषदों के , यदि कोई हों, आधिकाराधीन क्षेत्रों से उस 
जिले के भीतर के, अन्य क्षेत्रों के बारें में, ऐसे व्यवहार-वादो और माम्रलों 
के परीक्षण के लिये जिन के सभी पक्ष ऐसे कत्रो के भीतर 
की अनुसूचित आदिमजातियों के ही हैं तथा जो उन व्यबहार-वादों से भिन्न 
हैं जिन्हें इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (९) के उपबन्ध लागू 
होते है, उस राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के ग्राम-परिषदें 
र्‍या न्यायालय गठित कर सकेगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों 
के सदस्य आथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, 
तथा ऐसे पदाधिकारी मी नियुक्त कर सकेगी , जो इस अनुसूची की कंडिका 
३ फे अघीन बनाई हुई विधियों के प्रशासन के लिये आवठयक हो | 

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत amat yem की 
देशिक परिषद्‌ अथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा उस "लिये गठित कोईन्याया- 
-लय अथवा, यदि किसी स्वायत्तद्मासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये 
कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो तो ऐसे जिले की जिला- परिषद अधवा उस 
जिला-परिषद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की 
कंडिका ५ की उपर्कंडिका (१) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों ओर मामलों 
को लागू होते हो उन को छोड़ कर, इस' कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन 
यथास्थिति ऐसे प्रदेश आथवा क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद्‌ अथवा न्याया- 
लय द्वारा परीक्षीय समस्त ब्यवहार- वादों और मामलों में अपीलीय न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लायेगा तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को 
छोड़ कर किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में 
क्षेब्राविकार न होगा । 

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपबन्ध जिन व्यवहार - यादों 
और मामलों पपर लागू होते है उन पर आसाम का उच्चन्यायालय ऐसा क्षेत्र 
Roar रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर राज्यपाल आदेश 
द्वारा उल्लिखित करे। 

(४) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला--परिषद्‌ राज्यपाल के "पूर्व 


Ë से-- 

(क) 'ग्राम-परिषदों =~ ~] के गठन तथा हस कंडिका के 
अधीन प्रयोक्तव्य उन की डाक्‍तिये के ; 

(रव) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन ध्यबहार- वादों 
और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा 
अनुसरण की जाने बाली प्रक्रिया के ; 

(ग) "इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन अपीलों और अन्य 
'कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ अथवा ऐसी 
परिषद्‌ द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की 
जाने वाली प्राक्रया के ; 

त्य) ऐसी परिषदों अर न्यायालयों के विनिउबयों और आदेशों 

के "परिपालन के, 

(ङः) इस कंडिका की उपकंडिका (१) और (२) के उपबन्धो 'को 
कार्यन्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, 

-विनियमन कै "लिये नियम बना सकेगी । 


५. कुछ वादों , मामलों और अपराधों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक और 


प्रक्रिया-संहिता ९९०८ तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ के अधीन शक्तियों 
का प्रदानः- (१) राज्यपाल किसी स्वायत्तजञासी जिले या प्रदेश में किसी ऐसी 
प्रवृत्त विधि से,जिस का उल्लेख राज्यपाल ने उस लिये किया है,पैदा हुए 
व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के लिये, अथवा भारतीय ठण्ड- संहिता 
के अधीन अथवा ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के 
अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पांच वर्ष सेअन्यून अवधि के लिये 
-कारावास — अपराधों के परीक्षण के लिये ऐसे जिले अथवा प्रदेश 
चर प्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक-परिषद्‌ को अथवा ऐसी 
'जिला-परिषद्‌ द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा उस लिये 
“नियुक्त किसी पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया- संहिता १९०८ 
के या दण्ड-प्रक्रिया- संहिता १८९८ के अधीन ऐसी दाक्तियौ प्रदान कर 
[= जैसी कि वह समुचित समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, 
L. या पदाधिकारी इस प्रकार ग्रदत्त शक्तियों के प्रयाग में व्यवहार- 
बादों;मामलों या अपराधों का परीक्षण करेगा । 
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जायेगा 


(२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लिये जिला- 
परिषद्‌ और प्रादेशिक परिषद्‌ राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बना सकेगी तथा 
| + हुए नियम, उक्त निधि में धन के डालने के, उस में से धन को 
निकालने के ,उस में धन की अमिरक्षा के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्त 
या इन के सहायक किसी अन्य विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया 


| = कर सकेंगे । 


आरत = संविधान 


(०) राज्यपाल किसी 'जिळला-परिषद , प्रादेशिक z| न्यायालय i 
-पदाधिकारी को इस कंडिका की उपर्कडिका (१) के अधीन प्रदत्त ठाक्‍तियो में 
से किसी को वापस ले सकेगा या रूपभेद कर सकेगा । 

(३) इस कंडिका में स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित दका के अतिरिक्त व्यवहार- 
प्रक्रिया- संहिता १९०८ और दंड-प्रक्रिया- संहिता ९६९८ किसी स्वायत्तदायी 
जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिस को इस कंडिका के उपः 
बन्धा लागू होते हैं, किन्ही व्यवहार-वादों ;मामलों या अपराधों के परीक्षण 


६. ग्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद 

की उडाव्ति.- स्वायत्तञासी "जिले की जिला-परिषद्‌ , जिले में प्राथमिक 
विद्यालयों , ओषधालयों, बाजारों, querer नोयाट , मीन- क्षेत्र,सड़कों और 
जल-पशथों की स्थापना ;निमीण और प्रबन्ध कर सकेगी तथा विठोषतया जिले 
में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में ओर जिस रीति 
से दी जाये, उसका निधीरण कर सकेगी । 


७. जिला और प्रादेशिक निधियां.- (९) प्रत्येक स्वायत्तशसी जिले के 
-लिये जिला-निधि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेडा के लिये प्रादेशिक निधि 
गठित की जायेगी जिस में क्रमठः उस जिले की जिला-परिषद्‌ द्वारा तथा उस 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस संवि- 
धान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्त सब धनों कोजमा किया 


स . भू-राजस्व निधीरित करने तथा संग्रह करने ओर कर-आरोएण की 
उक्ति. - (९) स्वायत्तआसी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के 
अन्तर्गत सब भूमियों के बारे में, तथा iene में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो 
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E का संविधान 


तो उसके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ I| जिलान्तगत अन्य 
सब ग्रूमियों के बारे में, स्वायत्तणासी ज़िले की जिला-परिषद को ऐसी मूमियों 
के बारे में, उन सिद्धान्तों के अनुसार भू-राजस्व निधीरण करने और संग्रह 

करने की इाक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में मू-राज़स्व के ग्रयो- 
जनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा तत्सप्रय अनुसरण किये 

जाते है । 

(२) स्वायत्तज्ञासी प्रदे की प्रादेशिक परिषद्‌ को, ऐसे प्रदश के अन्तर्गत | 

क्षेत्रों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद हो तोउन के प्राधि: | 

काराधीन क्षेत्रों को घोड कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में स्वायत्त- 
जासी जिले की जिला-परिषद्‌ को, भूमि और इमारतों पर करों को, तथा 

ऐसे क्षेत्रों में निवास करने चाले व्यक्तियों पर पथःकर को; उठ्ग्रहण और । 

संग्रह करने की झाक्ति होगी | 

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले के भीतर निम्न 

करों में से सब को या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति 

होगी, अथीत्‌- 

(क) वृत्तियो, व्यापारों, आजीविकाओं ओर नोकरियों पर कर; 

(रव) -पडुओं, यानों और नावो पर छर; 

ठा) "किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्लुओं के प्रवेश परा 

तथा नावों से जाने बाळे व्यक्तियों और माल पर पथ-कर; 

(च) "पाठशालाओं, औषधालाओं या सड़कों के बनाये रखने के लिये 


(४) इस कंडिका की उपर्कडिका ८२) और (३) में उल्लिखित करों में से 
-किसी के उद्ग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये यथास्थिति प्रादेशिक 
-परिषद या जिला- परिषद विनियम बना सकेगी 1 


९. रवनिजो के रवोजने या निकालने के लिये अनुजप्तिया या पटे. रवोजने या निकालने के लिये अनज्ञप्तियां या | — | 
(१)-किसी स्वायत्त्ासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम सरकार | 
|_| रवनिजं के खोजने या निकालने के लिये दी गई अनुज्ञत्तियों या पह | 
से प्रति वर्ष ग्रोदमूत होने वाले स्वामित्व का ऐसा अंडा उस जिला-परिषद्‌ को | 
दे दिया जायेगा जेसा कि आसाम सरकार और ऐसे जिले की जिला-परिषद | 
के बाच करार पाये । | 
(२) -जिला=परिषद्‌ को दिये जाने वाले ऐसे स्वामित्व के अंग के बारे | 

* | 
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में यदि कोई विवाद पैदा हो तो बह राज्यपाल को निर्धारण i लिये सोपा 
जायेगा तथा स्वविवेक से राज्यपाल द्वारा निधीरित राशि इस कंडिका की उप- 
'कंडिका (१) के अधीन ज़िला-परिषद को देय राशि समझी जायेगी तथा राज्य- 
"पाल का विनिउचय अन्तिम होगा । 


qo. आदिमजातियों से भिन्न लोगों की साहूकारी औरे व्यापार के नियंत्रण से मिनन लोगों की अरे व्यापार के नियंत्रण 
के लिये जिला-परिषद की विनियम बनाने की mR- (९) स्वायत्तशासी जिले 


की जिलारपरिषद उस जिले में ऐसे लोगों की,जो उस में निवास करने वाली 
F: से भिन्न हैं, साहूकारी ओर व्यापार के विनियमन और नियं- 
अण के लिये विनियम बना सकेगी । 
(२) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव 
-डाळे ऐसे विनियम - 
(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति | 

वाले के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारबार 

न करेगा; 

(रव) साहूकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाली थ्या 

की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे; 

(ग) साहूकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा 

उस लिये नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरी- 

क्षण का उपबन्ध कर सकेंगे; 

(घ) "विहित कर =] EAS व्यक्ति ,जो जिले में निवास करने 

बाली अनुसूचित आदिमजातियो में का नहीं है, जिला- 

परिषद्‌ द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी 

वस्तु में थोक या फुटकर कारबार न करेगा: 

-परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न अन सकेंगे जब 

तक कि ये जिला-परिषद्‌ की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से अर्‌ 
न्यून बहुमत से पारित न किये जायें : 
| — यह और भी कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन यह क्षमता न 

होगी कि जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय से पूर्व 
जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुज्ञतति देना३/खीकृत कर 


दिया जाये । 
WWE Jamana डस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम gea राज्यपाल के 
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११, इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों ,नियमों और बिनियमों 
का प्रकादान.-जिला-परिषट्‌ या प्रादेशिक एरिषद्‌ द्वारा इस अनुसूची के 


अधीन बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना 
-पन्न में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे ओर ऐसे प्रकाशन पर बे विधिसम 
ग्रभावी होंगे | 


I , स्वायत्तशायी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद और राज्य 
के विधान- मंडल के अधिनियमों का लागू होना.-(१) इस संविधान में किसी 
बात के होते हुए भी - 

(क) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम,जो ऐसे विषयों 
के बारे में हे जिन को इस अनुसूची की कंडिका ३ में 
ऐसा विषय होना उल्लिखित किया गया है जिन के बारे 
में जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ विधि बना सकेगी 
तथा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम,जो 
किसी अनासुत सीषविक पान के उपभोग का'प्रतिषेध या 
निर्बन्धन = स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्त- 
शासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि 
दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, अथवा ऐसे 
प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने बाली,जिला-परिषद लोक- 
अधिसूचना द्वारा उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला - 
परिषद्‌ किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने में 
यह निदेग भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस 
के किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों 
या रूपभेदो के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित 
समझे, 

|_| रव) राज्यपाल लोक- अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद्‌ 

का उरथवा राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम "जिसे 
इस उपकंडिका के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते; 
किसी स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तद्ञासी प्रदेशा 
को लागू न होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस 
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| ल भारत का संविधान 
के किसी भाग को ऐसे अपवादों या 5 के साथ लागू 
होगा जैसे कि बह उस अधिसूचना में उल्लिस्वित करे । 
(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के आधीन दिया हुआ कोई निदेश 
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| इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो । 


९३. स्वायत्तशसी जिलों से सम्बच्द प्राक्कलित प्राप्तियोंऔरव्यय का ' 
वार्षिक -वित्त-विवरण में प्रथक्‌ दिखाया जाना.- स्पायतदासी जिले से सम्बद्द 
प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा होनी, । 
| या से की जानी,हैं पहिले जिला-परिषद्‌ के सामने चची के लिये रखीजायेगी || m. 
तथा ऐसी चची के sara इस संविधान के अनुच्छेद २०२ के अधीन राज्य के 
विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक-वित्त-विवरण में एयक दिखाई 
जायेंगी । 


१४ . रवायत्तत्रासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेओं के प्रशासन की जांच 
करने ओर उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति:- ९१) राज्यपाल 
राज्य में के स्वायत्तआसी जिलों ओर रवायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से सम्बच्द 
उस के द्वारा उत्लिर्ति किसी विषय की,जिस के अन्तगत इस अनुसूची की 

| कंडिका (९) की उपकंडिका (३) के खंड (ग), (घ), (ङ) ओर (च) में उल्लि- 
वित विषय भी हैं, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी समय भी 
आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तगासी जिलों ओर 
स्वायत्तशारी प्रदेशों के साधारणलया प्रशासन की और विशेषतया - 

(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की afai 


(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष विधान 

की आवश्यकता की; तथा | 

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदो द्वारा बनाई गर्ब विधियों ,नियमों | 

और विनियमों के प्रशासन की ,सम्य सपय पर जांच 

करने ओर म देने के लिये आयोग नियुक्त कर 

सकेगा तथा आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को | 

परिभाषित कर सकेगा | | 

(2) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक सिपा- 

RA के साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा कीज़ाने वाली 


Ë का संबिचान 


प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में ब्याख्यात्मक = i के विधान- 
मंडळ के सामने ररवेगा । 

(३) डासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांटले समय आसाम का राज्य 
-पाल अपने मंत्रियों में से विशाघतया एक को राज्य के स्वायत्ततासी जिलों 
और स्वायत्तद्ञासी प्रदेशों के कल्याण का मारसाधक बना सकेगा । 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कायी और संकल्पों का रद्द या 
-निळम्बन करना.-- (१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाये 
-कि जिला-परिषद या प्रादेशिक परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प से मारत 
के क्षेम का संकट में पड़ना सम्माग्य है तो वह ऐसे काम या संकल्प को रद्‌ 
र्‍या निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके अन्तगत परिषद्‌ का | 
"निलम्बन और परिषद्‌ में निहित या उस से प्रयोक्तव्य उाक्तियों में से सब 
या किन्ही को अपने हाथ में ले लेना भी है कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम 
को किये जाने से या चालू ररवे जाने से अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किये || 
जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे । | 
(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये 
आदेश को, उस के कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथा- 
सम्भव शीघ्र ररवा जायेगा तथा, यदि sar विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहृत न 
कर दिया गया हो तो बह उस प्रकार दिये आने की तारीरव से १२ मास की 
'कालावधि तक NEA रहेगा : 

| "परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे आदेश 

| के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता हे लो आदेवा, 

यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो तो,उस तारीरव से बारह 

मास की और कालावधि के लिये nga रहेगा जिस तारीख को कि इस कंडिका 

E अधीन वह अन्यथा प्रवर्ठनझून्य होता । 


१६ . जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ == 
|_| के अधीन नियुक्त आयोग की सिपारिश पर राज्यपाल लोक-अधिसूचना 
द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ का बिद्यटन कर सकेगा, तथा- 
(क) परिषद्‌ के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण निवीचन 
करने के लिये iain अथवा 
(रव) राज्य के विधान- मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के 


E संविधान 


प्राधिकाराधीन क्षेत्र के = को Í अपने हाथ 
मैं ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के ग्रशासन के ऐसे आयोग 
के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा 
अन्य किसी निकाय के;जिसे बह समुपयुक्त समझता है, 
हाथ मे १२ से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा: 
परन्तु ज़ब इस कंडिका के रवंड (क) के अधीन कोई आदेशा दे दिया गया हो | 
तब राज्यपाल प्रउनास्पद्‌ क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये साधारण निर्वाचन होने 
पर परिषद्‌ के पुनर्गठन के प्रश्‍न के लम्बित रहने तक इस कंडिका के रवंड 
(रव) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा: 
k < और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, राज्य के 
'विधान- मंडल के सामने अपने विचारों को ररबने का अवसर दिये बिना इस 
-कंडिका के रवंड (रब) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी । 


| gu. स्वायत्तशसी जिलों में निवीचन-क्षेत्रो के बनाने के हेतु ऐसे जिलों 
| U से क्षेत्रों का अपवर्जनः- आसाम की विधान-सभा के निवीचनों के प्रयोजन के 
| लिये राज्यपाल आदेठा द्वारा ग्योषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले 
के अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या 
स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग न होगा,किन्ठु इस 
प्रकार रक्षित ना = सभा में के स्थान या स्थानों के भरने के लिये आदेश 
में उल्लिरिवित निवीचन- क्षेत्र का भाग होगा । 


९८. कंडिका २० से संलम्न सारिणी के भाग (रब) में उल्लिरिवित क्षेत्रों 
पर इस अनुसूची के उपबन्धों का लागू होना:- (१) राज्यपाल — 

(क) राष्ट्रपति के प्रूवीचुमोदन से लोक - अधिसूचना द्वारा इस 
अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्ही उपबन्धो को 
कंडिका २०से संलग्न सारिणी के भाग (रव) में उल्लि- | 

रित किसी आदिमजाति- क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के 
| 


किसी भाग को, लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे 
क्षेत्र या माग का प्रशासन ऐसे उपबन्धो के अनुसार होगा, 
तथा 
(रब) ऐसे ही अनुमोदन से लोक - अधिसूचना द्वारा,उक्त सारिणी 
से उस सारिणी के माग (रब) में उल्लिखित किसी 


E का संविधान 


3ग़दिमजाति- क्षेत्र को अथवा उस के किसी माग को अपः 
वर्जित कर सकेगा । 
(२) उक्त सारिणी के माग (रव) में उल्लिसित किसी आदिमजातिस क्षेत्र 
अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक डस कंडिका की उप- 
कंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक यथास्थिति 
ऐसे क्षेत्र अथवा उस के भाग का प्रसावान राष्ट्रपति; आसाम के राज्यपालद्वारा, 
जो उसके अमिकत्ती के रूप में होगा, करेगा तथा इस संविधान के माग ९ 
के उपबन्ध उस में इस प्रकार लागू होगे मानो कि ऐसा क्षेत्र या उसका माग 
प्रथम अनुसूची के भाग (प) में उल्लिखित राज्य- क्षेत्र हे । 
(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन राष्ट्रपति के अभिकती 
के रूप में अपने कुत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्वदितेक से कार्य करेगा। 


१९. अन्तकीलीन उपबन्धः (९) इस संविधान के ग्रारभ्भ के पश्चात्‌ यथा- 
सम्मव कीच इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के प्रत्येक स्वायत्त- 
शारी जिले के "लिये ज़िला-परिषद्‌ के गठन के लिये अग्रसर होगा लधा 
जब लक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद इस प्रकार गठित न 
हो तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा तथा ऐसे जिले 
के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों 
के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे,अथीलः- 
(क) संसद्‌ का अथवा उस राज्य के विधान- मंडल का कोई अधिः 
नियम ऐसे किसी क्षेत्र में तब सक लागू न होगा जब तक 
-कि राज्यपाल लोक - अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश 
न दे, तथा किसी अधिनियम के बारे में राज्यपाल ऐसा 
निदेश देते हुए यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम 
-किसी क्षेत्र अथवा उस के किसी उल्लिखित माग में ऐसे 
अपवादो और रूप भेदों के सहित लागू होगा जिन को बह 
उचित समझे ; 
|_| "ऐसे किसी क्षेत्र की वान्ति और सुशासन के -लिये राज्यपाल 
-विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने बिनियम ऐसे क्षेत्र 
में तत्समय लागू होने बाले संसद्‌ के ,अथवा उस राज्य के 
पवधान~मंडल के; किसी अधिनियम को, या किसी वर्तमान 
विधि को, निरसित या संशोधित कर सकेंगे । 
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(२) इस कंडिका की उपर्कडिका (१) Í ez 
'दिया' हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस का भूतलक्षी 
प्रभाव मी हो । 

=८३) इस कंडिका की उपकंडिका (९) के खंड (रव) के अधीन निमित्त 
सब विनियम लुरन्‍्त राष्ट्रपति के समक्ष ररवे जायेंगे तधा जब तक यह उन को 
अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे । 


20. आदिमजाति- क्षेत्र ~ (१) निम्न सारिणी के भाग (क) और (ख) में 
उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे। 

(२) शिलोंग, कटक और नगर- क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्हीं 
क्षेत्रों को अपवर्जित कर के , किन्तु शिलौंग के नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट | 
इतने क्षेत्र को ;जितना कि मिललैम रवासी राज्य का भाग था, सम्मिलित कर के | 
रवासी राज्य तथा खासी और जय॑तीया पहाड़ी जिले के नाम से इस संविधान के | 
प्रारम्भ से पूर्वी ज्ञात क्षेत्रों सेमिल कर संयुवत खासी अयंतीया पहाड़ी जिला | 
बनेगा : | 
परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के रवंड (डः) और 

| 
| 


(य) , कंडिका ४, कंडिका ५ , कंडिका ६ , कंडिका ८ की उपकंडिका (२) उप - 
'कंडिका (३) के रवंड (क) , (रव) और (द्य) और उपर्कडिका (४) तथा कंडिका 
९० की उपकंडिका (२) के रबंड (घ) के प्रयोजनो के लिये शिलींग कै नगर-क्षेत्र 
में समाविष्ट कोई क्षेत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे | 

(३) निम्न सारिणी में ( संयुक्त रबासी जयंलीया पहाड़ी जिले से अन्य) किब्री 
जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के प्रति इस 
संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा : 

“परन्तु निम्न सारिणी के भाग (रव) में उल्लिखित आदिम्रजाति-क्षेत्रों के अन्तः 
| aS होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्वी अनुमोदन से 
आसामप्र का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे । 

सारिणी 
| (क) 
१. संयुक्त खासी - जर्यतीया पहाड़ी जिला । 
a. गारो पहाड़ी जिला । ३ लुसाद पहाड़ी जिला । 
ç. — | || ५ उत्तरी कछार पहाड़ियों | 
६ मिकिर पहाड़ियों । 
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भाग (रब) 

१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तर्गत I सीमान्त 
डलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला 
मीहे । 

२ . नगा आदिमजाति- क्षेत्र । 


L! - अनुसूची का संशोधन .-- (९) संसद्‌ समय समय पर विधि द्वारा जोड़, 
परिवर्तन, या निरसन कर के इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संदो- 
घन कर सकेगी , तथा जब अनुसूची इस प्रकार संगोधित की जाये, तब इस 
संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देठा इस प्रकार संशोधित अनुसूची के 
अति निर्देश समझा जायेगा । 

८२) कोई ऐसी विधि जा इस कंडिका की उपकंडिका (९) में वर्णित हे 
इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशो 
धन नहीं समझी जायेगी । 


Ë 


(अनुच्छेद २४६) 
सुची १.- संघ -स्सूची 
१. मारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा ' के अन्तर्गत प्रति- 
रक्षा केलिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने 
È की समाप्ति के पञ्चात्‌ सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों । 
Ë . नौ,स्यल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सडास्त्र बल | 
३.कटक क्षेत्रो का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रो में स्थानीय स्वायत्ततञासन, ऐसे 
क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और उाक्तिया, तथा ऐसे क्षेत्रो मे 
'गृह- वासन का विनियमन (जिस के अन्तगैत किराये का नियन्त्रण भी हे) । 
v. नो, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें | 
०. डास्त्रास्त्र, अब्यस्त्र , युद्धोपकरण ओर विस्फोटक | 
६. अणुड्वक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवइ्यक रवनिज सप्पत्‌ । 
७. संसद्‌-निर्प्रित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने 
के जज योषित किये गये उद्योग । 
८, केन्द्रीय gand ओर अनुसंधान विभाग । 
९ , भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवा- 
रक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्याक्ति | 
१० . विदेशीय कार्य; सब विषय =| के द्वारा संद्य का किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता है। 
k s , राजनयिक , वाणिज्य- टूतिक ओर व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 
९२. संयुक्त राष्ट्र- संघटन । 
९३ . अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा 
उन में किये गये विनिउचयो की अभिपूर्ति । 
१४. विदेशों से संधी और करार करना तथा विददों से की गई संधियों; 
'करारों ओर अभिसमयों फी अभिपूर्ति । 
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१५. युद्ध और MN । 
१६ , विदेशीय क्षेत्राधिकार । 
९७, नागरिकता, देशीयकरण aur - 
९८ . पत्यर्पण। 
१९ . भारत में प्रवेश और उस में से sara और E » पार = पञ्ज 
और दृष्टांक । 
२०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राए | 
२९ . महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और अपराध; स्थल या WET- 
समुद्र या वायु मे राष्ट्रों की विधि के विरुद्द किये गये अपराध । 
२२, रेल | 
२३ , राज-पथ जिन्हें संसद्‌-निर्मित -विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य- 
पथ घोषित "किया गया हे । 
२४. यंत्र-यालिसत जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों में At- 
वहन आर नो-परिवहन जो संसद्‌-निर्म्िल विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये 
गये है; तथा ऐसे जल-पथों फे पथ नियम | 

२५. समुद्र- नोवहन और नो-परिवहन जिस के अन्तर्गत ज्वार- जल नी - 
वहन और नो-परिबहन भी हें; वणिक-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उप- 
बन्ध तथा =] ओर अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्र- 
शिक्षण का विनियमन । 

२६ . प्रकाझस्तम्भ, जिन के अन्तरत प्रकादापोत,आकाउादीप तथा नौवहन 
और विप्रानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी है । 

२७. वे पत्तन जिन को संसद्‌-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या 
अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है,जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन तथा 
उन में पत्तन-ग्राधिकारियों का गठन और उाक्तिया भी हैं | 

२८. 'पत्तन-निरोधा,जिस के अन्तरत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; 
नाविक और समुद्जीय चिकित्सालय । 

२९ , वायु-पथ) विमान और विमानऽपरिवहन , विमान- क्षेत्र के उपबन्ध;विमानः 
यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वैमानिक शिक्षा और 
प्रशिक्षण के लिये उएबन्ध तथा राज्यों ओर अन्यअभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा 
और प्रशिक्षण का विनियमन । 

३०. रेल-पथ, समुद्र या बायु से अथवा यंत्रचालिल यानो मे राष्ट्रीय जल- 

nn | सें यात्रियों और वस्तुओं का वहन । 
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३९, डाक और तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण ऑर अन्य समरूप संचार] 

३२. संच की सम्पत्ति ओर उस से उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (रब) में उल्लिखित किसी.राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के 
विषय “में, जहां तक संसद्‌ विंधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक;उस 
राज्य के विधान के अधीन रहते हुए । 

३३. संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अजैन या अधिग्रहण । 

३४. देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण। 

३५. संघ का लोक - ऋण । 

३६, चलाय, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय बिनिमय । 

३७. विदेशीय ऋण | 

३८. मारत का रक्षित बैक । 

३९. डाकचर बचत बैक | 

४०. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी| 

४१, -विदशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; झुल्क -सीमान्तो को पार 
करने वाले आयात और नियीत; उुल्क सीमान्तों की परिभाषा । 

४२. अन्तरीज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 

४३. व्यापारिक निगमों का;जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और 
a “निगम भी है किन्लु सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं, निगमन ;विनियमन और 
समापन । 

४४, विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगपो का, चाहे वे व्यापारिक हों 
या नहीं, जिन के उद्देश एक राज्य तक =] नहीं हैं,निगमन ;विनियमन 
और समापन । 

४५. महाजनी | 

४६ . विनिमय-पत्र, चेक , वचत-पत्र तथा ऐसी अन्य लिरवतें । 

४७. बीमा । 

E . श्रेष्ठि-चत्वर ओर वादा बाजार | 

४९. "एकस्व; अविष्कार और स्पांकन; प्रतिलिप्यधिकार ; भ्यापार-चिन्ह 
ओर पण्य चिन्ह । 

५०. बाटों और माणें का मान स्थापन | 

५१. भारत से बाहर नियीत की जाने बाळी अथवा एक राज्य से दूसरे 
राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के युणों का मान- स्थापन | 
५२. वे उद्योग जिन के लिये संसद्‌ ने विधि द्वारा योषणा की है कि लोक- 
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हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर Š | 

५३. लैल- क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्‌ का क्निययन और विकास; 
| और पेट्रोलियम उत्पाद; संसद्‌ से विधि द्वारा मयानक रूप से 
ज्यालाग्रही घोषित अन्य तरल और द्रव्य । 

५४. उस सीमा तक रवानों का विनियमन और रवनिजों का विकास जिस 
तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद्‌ विधि द्वारा 
लोक-हित के लिये इष्टकर योषित करे | 

५५. श्रम का विनियमन तथा रवानों और लैल- क्षेत्रों में सुरक्षितता। 

५६. उस सीमा तक अन्तरीज्थिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन 
ओर विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास 
को संसदू विधि द्वारा लोक -हित के लिये इष्टकर योषित करे । 

५७. जलप्रांगण से परे मछली 'पकडना और मीन- क्षेत्र । 

५८ . IRT- अभिकरणों द्वारा लवण का निप्नीण, सम्भरण और वितरण; 
अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के > और बितरण का विनियमन 
और नियंत्रण । 

०९ . अफीम की खेती, निम्रीण तथा नियीत के लिये विक्रय | 

६०. प्रदर्शन के लिये चल-चित्रो की मंजूरी । 

६१. संघ के नोकरों से संपूवत औद्योगिक विवाद । 

६२. इस संविधान के प्रारभ्म पर राष्ट्रीय ुस्तकालय, भारतीय संग्रहा- 
लया साप्राज्विक युद्ध- संग्रहालय, विक्टोरिया- स्मारक ,मारतीय युद्ध-स्मारक 

नामो से ज्ञात संस्थाए तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंडगतः वित्त - 
L ! तथा संसद्‌ से विधि a राष्ट्रीय महत्व की घोषित ऐसी कोई अय 
तद्रूप संस्था 

६३. इस संबिधान के प्रारम्भ पर काओ हिन्दू विश्वविद्यालय,अलीगढ़ 
-मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विव्यावद्यालय नामो से ज्ञात संस्थाएं 
-लथा संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की योषित कोर्ष अन्य संस्था । 

| “= - भारत सरकार से पूर्णतः या अंशत: वित्त पौषित तथा संसद्‌ से 
विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था सोषित घेङ्ञानिक या शिल्पिक “शिक्षाः 
संस्थाएं । 

६५. संघ- अभिकरण और संस्थाएं जो -- 

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिद्षण,ज़िन के अन्तर्गत 
आरक्षी पदाधिकारियों हमा | भी है,के लिये हैं; अथवा 
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(रव) Rar अध्ययनों या की उन्नति के लिये हैं; अथवा 
GT) अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वज्ञानिक या 
-शिल्पिक सहायता के लिये है। 
६६ . उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और 
'शिल्पिक-संस्थाओं में एकसूत्रता लाना और मानों का निधारण । 
६७, संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के योषित प्राचीन और ऐतिहामिर 
स्मारक और अधिलेरव तथा पुरातत्वीय स्थान ओर अवशेष । 

६८. भारतीय भूपरिमाप, मूतत्वीय, वानरपतिक , नरतत्वीय , -प्राणकीय 
-परिपाप; अन्तरिक्ष-अआरस्त्रीय संस्था | 

६९ . जनगणना 

७०. संघ- लोकसेवाएं , अस्विल भारतीय सेवाएं, संद्य- लोकसेवा-आयोग। 

७१, संघ-निवृत्त-वेतन, अथीत भारत सरकार द्वारा या भारत की 
-संचित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन । 

७२. संसद्‌ और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निवीचन- आयाग । 

७३ . संसद्‌ के सदस्यों ,राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति 
-तथा' लोक- समा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । 

७४. संसद्‌ के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सरन के सदस्यों और 
सप्रितियों की उाक्तियां ; विशेषाधिकार और उन्मुक्तिया; "संसद की सपमितियों 
अथवा संसद्‌ द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्ताबेज पेश 
करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना । 

E राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा 
अनुपस्थिति- छुदटी के बारे में अधिकार; संय के मंत्रियों के वेतन और मत्ते; 
-नियन्त्रक-महालरवापरीक्षक के वेतन, भत्ते ओर अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे 
प्रे अधिकार तथा अन्य सेवा-डर्ते । 

७६. संघ के और राज्यों के लेरवाओ की लेरवापरीक्षा | 

७७, -उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार ओर शक्तियां 
(जिस के अन्तगैत उस न्यायालय का अवमान भी हे ) तथा उस में ली जाने 
बाली फीसे;उच्चतमन्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क 
— वाले व्यक्ति । 

७८. उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और YA के बारे के -उपबन्धो 
को छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन; उच्चन्यायालयों के 
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ra विधि- व्यवसाय करने का हक्‍क रखने | व्यक्ति । 

७९ , किसी राज्य में मुख्य स्थान ररवने वाले | 
क्षेत्राधिकार फा उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी 
उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन । 

८०. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की उाक्तियां और क्षेत्रा- 
धिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस 
अकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र 
में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित 
f asar और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्षी 
बल के सदस्यों की झाक्तियं और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल- 
क्षेत्रों पर विस्तार । 

८९. अन्तरोज्यीय प्रत्रजन ; अन्तर्रीज्यीय निरोधा | 
८२. कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर। 
८३, सीमा-झुल्क जिस के अन्तगैत नियीत-शुल्क भी है। 
८४. भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा- 
E मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ; 
(रब) अफीम, भाँग और अन्य पिनक लाने वाळी औओषधीयों तथा 
= ' 
को छोड़कर , किन्तु ऐसी औषधीय आर प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत कर 
'के कि जिन में मद्यसार अथवा saa प्रविष्टि की उपकंडिका (रब) में का कोई 
पदार्थ अन्तर्वि हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-इुल्क | 
८५ . निगम-कर | 
८६. व्यक्तियों या समवायों की =: में से कृषि- भूमि को छोड़ 
'कर उस के मूलधन-मूल्य पर कर; समवायों के मूल- घन पर कर | 
८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-जुकक। 
८८. PA- भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे 
में शुल्क । 
| | , रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने बाली वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर; रेल के जन- माडे ओर वस्तु-भाड़े पर कर! 
९० . मुद्रांक-ञुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाज़ार के 
-सोदों पर कर । 


९१ विनिमय -पत्रों , चेकों, वचन-पन्नों + बहन-पत्रों , प्रत्यय - पत्रों, 
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'बीमा-पत्रो, अंशों के हस्तान्तरण ,ऋण-पत्नों ,प्रति-पत्रियों i प्राणियों के 
सम्बन्ध में लगने वाले सुद्रांक-झुल्क की दर । 

९२. समाचार-पत्नों के ऋय या विक्रय पर तथा उन में प्रकाशित होने 
खाले विज्ञापनों पर कर | 

९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बच्द विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 

९४. इस रूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जाँच; परि- 
माप और सांख्यकी । 

Í . उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों कै इस सूची में 
के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार ओर उक्तियां; नोका- 
घिकरण- क्षेत्राधिकार | 

९६. किसी न्यायालय में लिये जाने याली फीसों को छोड़ कर डस 
सूची में के विषयों से किसी के बारे में फीस । 

२७. सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सहित 
उन सूचियों में अप्रगणित कोडे अन्य विषय । 


'सूची २.- राज्यसूची 

९. सार्वजनिक व्यवस्था c किन्तु असैनिक डाक्ति की सहायता के लिये 

संच के नी ,स्थल या विमान बलों या किन्ही अन्य बलों के प्रयोग को अन्तः 
र्गत न करते हुए | 

२. आरक्षी;जिस के अन्तर्गत रेलवे ओर ग्राम आरक्षी भी है । 

३. न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ 
-कर सब न्यायालयों का “गठन और संघठन; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी 
और सेवक; भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमल्यायालय 
को छोड़ कर सब न्यायालयी में ली जाने वाली 'फीसे' । 

४ . कारागार, सुधाराळ्य, वोरस्टल संस्थायें और तदूप अन्य संस्थाएं 
k उन में निरुद्ध ब्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के 
लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध । 

५. स्थानीय छासन अथीत्‌ नगर-निगम, सुधारः प्रन्यास ;जिला-मंडलों, 
रबनि बसति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वन्रासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयो- 
जन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और उाक्तियां | 
| मर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकिल्सालय और औषधालय। 
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| . भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य 
तीर्थ यात्राएं । 

८. मादक पानों अथील मादक पानों का उत्पादन , निर्मीण, कब्जा, 
-परिवहन , क्रय और विक्रय | 

९, अंगहीनों आर नोकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता। 

१०. डाव गाइना और कबरस्थान ; ठाव दाह और उमशान | 

१९ . सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४,६५ और ६६ तथा सूची ३ की 
प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तर्गत 
Ë भीहें। 

१२. राज्य से नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य 
समतुल्य संस्थाएं ; संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के थोषित से भिन्न 
प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेरब । 

१३. संचार अर्थात सड़कें ,पुल, नौका पाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य साधन; नगर ट्राम-पथयः रुजुपथ; अन्तर्देशीय जल-पथ ओर उन पर 
यातायात , वैसे जल-पथों के विषय में सूची ९ ओर सूची a में के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए ; यंत्र-चालित यानों को छोड़ कर उरन्य यान | 

१४. कृषि;जिस के अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा , -मारको से 
रक्षा > उद्भिद्‌ रोगों का निवारण भी है | 

९५ , पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के 
रोगों का निवारण; झालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय । 

१६ . 'पडवरोध ओर पडुओं के अनिचार का निवारण । 

९७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल;अर्थत्‌ 
जल- सम्भरण, सिंचाई और नहरें ,जल निस्सारण और बंघजल-संग्रह और 
जल-दाक्ति । 

१८. भूमि, अर्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भूथ्ृति जिस के अन्तर्गत 
भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी हे, तथा भाटक का संग्रहण; कृषि 
भूमि का हस्तांतरण और अन्य संक्रामण; भूमि- सुधार और कृषि सम्बन्धी 
उधार ; उपनिवेशन | 

१९. वन | 

२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 

२१. मीन-क्षेत्र | 

२२ . सूची ९ की प्रविष्टि av के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रति- 
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अधिकरण, भारग्रस्त और कुर्क सम्पदायें । 

२३ . संघ के नियंत्रशाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में 
सूची ९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रबानों का विनियमन और रवनिजों 
'का विकास । 

२४. सूची १ की प्रविष्ठि ६४ के उपबन्थो के अधीन रहते हुए उद्योग । 

२५. गैस, गैस-कर्मशालाएं । 

२६. सूची a की प्रविष्टि as के उपबन्थो के अधीन रहते हुए राज्य के 
अन्दर व्यापार और वाणिज्य | 

= सूची 3 की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं 
का उत्पादन , सम्भरण अर वितरण । 

२८. बाजार और मेले । 

२९ . मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप | 

३०. साहूकारी और साहूकार ; कूषित्रश्‍णिता का उद्धार । 

३१. पान्थशाला ओर 'पाम्थद्रालापाल । 

३२ . सूची १ में उल्लिखित -निगमों से भिन्न निगमों का और विश्वविद्याः 
लयों का निगमन, विनियमन और समापन ; ब्यापारिक ,साहित्यिक वैज्ञानिक 
धार्मिक और अन्य अनिगमित समाजें और सन्थाये; सहकारी समाजें। 

„ नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उप- 
बन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीडा ,प्रमोद ओर बिनोद । 

३४. पण लगाना और जुआ । 

3५. राज्य में निहित या उस के स्ववदा में की कमेशालाएं , भूमि ओर 

भवन | 

३६. सूची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संच के 
प्रयोजनों के अतिरिक्त सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण । 

३७. संसद्‌= निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल के लिये निबीचन । 

३८, राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के,विधान-सभा के अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष के तथा, यदि बिधान-परिषद्‌ है तो, उस के सभापति और उपः 
सभापति के वेतन और भत्ते । 

३९ . विधान-सभा और उस के सदस्यों और समितियों की तथा, यदि 
बिधान-परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उस के सदस्यों और सप्रितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्झुक्तियाँ, राज्य के बिधान-मंडल की समीतियों 
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| सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति 
बाध्य करना । 
४०. राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते | 

४१. राज्यः लोक सेवाएं, राज्य लोकसेवा- आयोग । 

४२ , राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित 
"निधि में से देय निवृत्ति- वेतन । 

४३. राज्य का लोक- ऋण | 

४४ .निरवात निधि | 
४५ . भूराजस्व जिस के अन्तर्गत राजस्व का निधीरण और संग्रहण, 
भूर अभिलेरवों का बनाये ररवना, राजरव प्रयोजनों के लिये और स्वत्व - | 
अमिलेरवों के "लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रापण भी है। | 
४६. कृषि- आय पर कर | | 
४७. कृषि- भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क । 

४८. DA- भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क । 

४९ , भूमि ओर भवनो पर कर । 

५० , संसद्‌ से; विधि द्वारा, रबनिज्ञ-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई 
'परिसीमाओं के अधीन रहते हुए रवनिज- अधिकार पर कर | 

५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन- 
जुल्क तथा भारत में अन्यन्न निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी 
र्‍या कम दर से प्रतिशुल्क - 

(व) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान; 

(रब) अफीम, भांग, और अन्य पिनक लाने वाली औओषधियो 
और उवापक 

“किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिन में 
-मद्यसार अथवा डस प्रविष्टि की उपकंडिका (रब) में का को पदार्थ अन्तः 
+f हो । 

५२ . किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग ;ग्रयोग या विक्रय के लिये 
'वस्तुओं के प्रवेशा पर कर | 
Ls ger के उपभोग या विक्रय पर कर | 

५४, समाचार पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर | 

uua, समाचार-्पत्रों — नाली | को छाड कर 
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अन्य विज्ञापनों पर कर । 
५६. सड़कों या अन्तरदेशीय जल-पथो पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं 
और यात्रियों पर कर। 
५७ .सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर,चाहे वे यंत्रचालित होया | 
न हों तथा जिन में सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामगाड़ियां 
भी अन्तर्गत हैं, कर। 
E wap और नौकाओं पर कर । 
५९ . पथ-कर। | 
६०. बृत्तियों, ब्यापारों, आज़ीविकाओं और नोकरियों पर कर। | 
६१ .प्रतिब्यक्ति-कर । 
६२ .विलास वस्तुओं पर कर ;जिन के अन्तर्गत जामोद ; विनोद , "पण 
लगाने और जुआ रवेलने पर भी कर है । | 
६३. सुद्रांक-कुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपवन्धों में | 
उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्ताबेजों के बारे में मुद्रांक - | 
शुल्क की दर। | 
६४. इस सूची W के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुध्द 
अपराध । 
६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को 
छोड़ कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और उाक्तियां । 
í. -किसी न्यायालय में लिये जाने वाले फीसो को छोड़ कर इस सूची में 
-के विषयों में से किसी के बारे में फीस । 


सूची ३.-समबर्ती सूची 
१, दंड-विधि जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संबिधान के 
आरम्भ पर आरत दंड- संहिता के अन्तर्गत है किन्तु सूची १ या सूची २ में | 
उल्लिरिवित -विषयों मे' से किसी से सम्बद्ध विषयों के बिरुद्ध अपराधों को 
छोड़ कर तथा असेनिक दाक्ति की सहायतार्य नौ, स्थल और विमान बलों 
के अयोग को छोड़ कर । 
| दुंड-प्रक्रिया जिस फे अन्तर्गत वे सब विषय है जो इस संविधान 
के आरम्भ पर दंड- प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं । 
३. राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक ०यबस्था बनाये रखने से अथवा 
समुदाय के लिये अत्याबर्‍्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से 
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-ससक्त कारणों के लिये निवारक - ऐसे निरुद्ध l ' 

४. कैदियों , अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में 
उल्लिरबित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना । 

५ . विवाह और 'विवाह-विच्छेद ; शिशु और अवयस्क; दत्तक - 
ग्रहण; इच्छापत्र; इच्छापत्रहीनत्व ओर उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब ओर 
“विभाजन; ये सब विषय जिन के सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पाहिले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे । 

६, कृषि- भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण; विलेखों 
ओर दस्तावेज्ञों का पंजीयन | 

७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिता ,अभिकरण, परिबहन -संविदा 
ओर अन्य बिशेष प्रकार की संविदा भी हे किन्तु कृषि- भूमि संविदाएं 
नहीं हे । 

८ . अभियोज्य दोष । 

q. दिवाला और 'शोधाक्षमता । 

१०. न्यास और न्यासी । 

१९ .-महाप्रदासक और राजन्यासी । 

१२ , साक्ष्य | उापथे; विधि, सार्वजनिक कार्यो और अभिलेखों और 
न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान । 

१३, व्यवहारःप्रक्रिया, जिस के उनन्तर्गत बे सब विषय हें जो इस 
संविधान के प्रारम्भ पर ०्यवहार-प्रक्रिया- संहिता के अन्तर्गत हे',भरिः 
तीमायें और मध्यस्थ-निणीय । 

१४. न्यायालय - = के अन्तर्गत उच्चतमन्यायालय 

का अबमान नहीं है । 
९५. आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रब्राजी आदिमज्ञातियो । 
१६ .उन्माद और मनोवैकल्य जिस के अन्तर्गत उन्मत्तो और मनोविकलों 
-के रखने या उपचार के स्थान मी हैं । 

१७. पशुओं के प्रति निर्दयला का निवारण | 

९८ . रवाय पदार्थी गौर अन्य वस्तुओं में अपमिःश्रण । 

१९ . अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए ओषधि और विष । 

२० , आर्थिक ओर सामाजिक योजना | 


B संविधान 


E ९. वाणिज्यिक ओर औद्योगिक एकाधिपत्य ge और न्यास । 

२२. व्यापार-संच ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद | 

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी ओर बेकारी । 

२४. -्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत कार्य की आर्ते, भविष्य 
निधि, नियोजक -उत्तरवादिता; कर्मकार- प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य- 
निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधाएं भी है । 

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक ओर शिल्पी प्राउक्षिण । 

२६ . विधि-चवृत्तियाँ, वैद्यक व्रृत्तियां ओर अन्य वृत्तिया । 

२७. मारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 
अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और 
सुनवीस | 

२८. पूर्त और पूर्त- संस्थाएं ,पूर्त और धार्मिक धमस्व और धार्मिक संस्थाएं। 

२९ . मानवो पझुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक और 
सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण | 

३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का 
पंजीयन. भी है | 

३१. संसद्‌~निर्मित विधि या वर्तप्रान विधि के द्वारा या अधीन महा- 
पत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन । 

३२. राष्ट्रीय जल-पथो के विषय मे सूची १ के उपबन्धों केअधीन रहते 
हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालिल यानों विषयक नो-वहन और 
नो-परिवहन तथा ऐसे जल -पथों पर पथ-नियम , तथा अन्तरदेशीय जल- 
पथो पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 

३३. जहां संसद्‌ से विधि द्वारा किन्ही उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 
लोक-हित में इष्टकर योषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और 
E- तथा उन का उत्पादन , सभ्भरण और वितरण । 

३४ . पूल्य-नियंत्रण | 

३५ .-यंत्र-चालित यान जिन के अन्तर्गत बे सिद्धान्त भी हैं जिन 
L —— | अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है। 

३६ . काररवाने | 

O सकल , खाधघ्ययंत्र । 

ac. विद्युत | 

३९ . समाचार-पन्न, पुस्तकें — | "मुद्रणालय | 
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E का संविधान 


४०. संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय Ü के =l = पुरातत्व 


| स्थान और अवशेष | 

४९. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति ` कृषि भूमि सहित? अभिरक्षा | 
प्रबंध और व्ययन । 

va . संच के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये x i : 
अर्जित या अधिशृहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने केसिद्धात | ** 

लथा वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति । | r 
i= -किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों IER 
तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की ;जिस के अन्तर्गत मूराजस्व बकाया TR 
और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है , वसूली । e 

४४. न्यायिक मुद्रांको द्वारा संग्रहील झुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य Ç 2 
मुद्रांक -शुल्क , किन्तु इस के अन्तर्गत सुद्रांक-ञुल्क की दरें नहीं हैँ । | ह: |, 
४५. सूची a या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों नज क 
के लिये जांच ओर सांख्यकी । z! qp. 
४६ . उच्चलप्रन्यायाछय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची ` कं 

के विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और उाक्तियां । 1057 5 
४७, डस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसे किन्तु इन 2 "a 
के अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसे नहीं हैं । a T 
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